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 मुख  पीठ  तीन  पर  देखिए
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 लोक-सभा

 १४  १९५७

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 महोदय  पीठासीन

 प्रवचनों  के  मौखिक  उत्तर

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम

 श्री  केशव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  आयात  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  वस्तुझ्नों  के  चयन  ak

 वास्तविकਂ  आयात  सम्बन्धी  नीति  के  कोई  निश्चित  नियम  हैं  ;  शर

 क्या  वस्तुझ्नों  का  आयात  टेंडर  कीਂ  स्वीकृति  के  परिणामस्वरूप  किया  जाता है

 मूल्यों  का  निर्धारण  प्रभारी  पदाधिकारियों  के  साथ  निजी  बातचीत  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  श्रीमान  ।  seat  का

 राज्यਂ  व्यापार  निगम  के  द्वारा  करने  का  fore  सम्बन्धित  alae  तत्वों  का  विचार  करने

 के पच्चात  जैसे  जब  झ्रावद्यक  होता  किया  जाता  है  ।

 निगम  खरीद  का  कोई  अनन्य  तरीका  नहीं  शौर  सस्ते  से  सस्ते  बाजार  से

 खरीद  करने  के  सामान्य  वाणिज्यिक  अभ्यास  का  अनुसरण  करता  है  ।  वह  प्रत्येक  वस्तु  के  लिये

 सर्वाधिक  उपयुक्त  तरीका  अपनाता  है  ताकि  परिणाम  अच्छे  से  भ्रच्छे  निकलें  ।

 श्री  केशव
 :

 यह  किस  अभिकरण  द्वारा  किया  जा  रहा  है
 ?

 फ्री  सतीश  चन्द्र  :  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अपने  व्यापार  के  सम्पादन  के  लिये

 सचिव  वर्तमान  व्यापार  माध्यमों  का  उपयोग  किया  जाता  है  |

 > fof  हू  प०  नायर :  मुझे  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  मालूम  होता  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम
 का

 मुख्य  उद्देश्य  देश  के  विदेश  व्यापार  का  व्यवतंन  प्रौढ़  विकास  करना  है
 ।

 में  जानना  चाहता  इं
 कि

 ्र  मत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछ  विदेशी  मुद्रा  का  लाभ  कराने  वाली  जेसे  काली

 काਂ  अन्य  बाजारों  में  इतना  अच्छा  स्वागत  नहीं  हुमा  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इस  प्रदान
 पर  ध्यान  दिया  tare  उन  मार्मोपायों  का  विचार  किया  है  जिन  के  द्वारा  ऐसी  वस्तुभ्नों  से  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सके  ?

 मल  ast  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र  :  काली  fat  के  लिये  एक  निर्यात  संविधान  परिषद  है  जो  उस  वस्तु
 का

 निर्यात  बढ़ाने  का  प्रयत्न कर  रही  है  ।  मुख्य  कठिनाई  अन्य  उत्पादन  देशों  के  साथ  स्पर्धा  है  ;  मलय  का

 प्रश्न  जाता  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  किसी  वस्तु  का  निर्यात  अथवा  आयात  तब  करता  है  जब  एसा

 करना  राष्ट  के  लिये  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभकारी  पाया  जाता  है  ।

 पत्नी  बौछार  :  क्या  राज्यਂ  व्यापार  निगम  का  प्रशासन  केन्द्र  द्वारा  किया  जाता  है  यदि

 तो  उस  के  प्रशासन  में  राज्यों  के  प्रतिनिधि  क्यों  नहीं  सम्मिलित  किये  गये  हैं
 ?

 fart  सतीश  चन  :  राज्यਂ  व्यापार  निगम  एक  गर-सरकारी  परिसीमित  समवाय  है  जो  समवाय

 प्रीमियम के  अ्रन्तगंत  रजिस्टर्ड  है  ।  AS  भारत  सरकार  के  प्रद्यासंकीयਂ  नियंत्रण  के  अंतगर्त  है  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  काजू  की  गिरी  के  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के

 लोकन  में  भ्राता  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  प्रभी  तक  निगम ने  ११  वस्तुओं का  प्रख्यात  कौर  १८  वस्तुओं का  निर्यात

 किया है  |  काज  उन  में  नहीं  भ्राता  है  ।  उस  का  निर्यात  व्यापार  के  सामान्य  माध्यमों  से  किया  जाता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्यों  aris  के  सम्बन्ध  में  कोई  पुस्तकों

 नहीं

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  राज्य  व्यापार  निगम  का  निर्माण  लगभग  एक  वर्ष  पुर्व  किया  गया  था  ।

 प्रथम  वार्षिक  प्रतिवेदन  wa  तेयार  किया  जा  रहा  है  र  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 श्री  दासप्पा  :  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  अरपना  व्यापार  विदेशों  में  स्थित  व्यापार  मिशनों

 द्वारा  करता  है  प्रिया  स्वतंत्र  रूप  से
 ?

 शनी  सती दा  चन्द्र  :  दोनों  तरीकों  से
 ।

 कुछ  देशों  विशेष  कर  पूर्वी  योरपीय  देशों  लेनदेन

 उन  सरकारों  ढारा  स्थापित  अभिकरणों  किया  जाता  है  ।

 पाध्या  महोदय  :  में  विभिन्न  निगमों  के  प्रभारी  मंत्रियों  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वे  स्मरण

 पत्र  और  संधा  के  समयਂ  समय  पर  बनाये  जाने  वाले  विनियम  ait  अन्य  चीजें  पुस्तकालय  में

 भिजवा  दिया  करें  ताकि  में  उन  से  यह  कह  सकूं  कि  वे  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  इन  के  ब्यौरे  यहां  नहीं

 दिय  जा
 सकते

 ।  १८  वस्तुए ंहैं  ।  वे  कौन  कौन  सी  हैं
 ?

 जब  कोई  नई  वस्तु  सम्मिलित  की  जाती  है  तो
 उसे  विज्ञापित  किया  जाना  चाहिये  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  देसाई  )  :  बसा  किया  गया  है  ।  यदि  वैसा  नहीं  किया

 गया  है  तो  चाहे  कुछ  भी  हो  हम  वह  करेंगे  ।

 शी  त्यागी  :  क्या  निगम  के  लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  महालेखापरीक्षक  द्वारा  की  जा  सकती

 मंत्री  मनु भाई  श्रीमान  |

 fart  सतीश  चन्द्र  श्रीमान् ;  प्रथम  वर्ष  के  लेखे  की  लेखापरीक्षा  इस  समय  की  जा  रही  है  ।

 fat  वें०  qo  नायर :  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  को  उन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  विदेश  व्यापार

 हाथ  में  लेने
 की

 कोई  निर्दिष्ट  शक्ति  प्राप्त  है  जिन  के  भाव  कुछ  देशों  द्वारा  एकाधिपत्य  खरीदों  के

 _  कारण  शौर  भारत  में  सट्टे  की  भयंकर  होड़  द्वारा  घटते
 ब  ते

 रहते  हैं
 ।
 ——

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नी  सतीदा  चन्द्र  :  राज्य  व्यापार  निगम  का  एक  उद्देश्य  ठीक  यही  है  ।  उस  ने

 कास्टिक  सोडा प्रौढ़  सोडा  भस्म  और  कच्चे  रेशम  का  हयात  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  जिन  के  भावों

 में  पर्याप्त  ग्र स्थिरता  थो  अरब  वे  भाव  स्थिर  हो  गये  हैं  ।

 श्री  Fo  प०  नायर  :  वे  आयात की  वस्तुयें  हैं  मैं  निर्यात  चाहता  हूं  :

 कपड़े  के  भाव

 1८८६.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  के
 बाजारों

 में  विभिन्न  प्रकार  के  कपड़ों  के  भाव  की  वर्तमान  स्थिति  कैसी

 क्या  भावों  में  काफी  हद  तक  चढ़ाव  अथवा  उतार  की  कोई  प्रवृत्ति  रही

 देश  में  कपड़ों  के  उत्पादन  arse  श्र  स्टाक  की  वर्तमान  स्थिति  कैसी  है
 ?

 वाणिज्य  उपमंत्री  (att  सतोश  से  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  ge]

 पी  श्रीतारायग  दास  :  विवरण  से  ऐसा  मालूम  होता  है  क्रि  विभिन्न  प्रकार  के  कपड़ों  के

 भावों  में  कोई  विशेष  गिरावट  नहीं  arg  है  ।  क्या  सरकार  ने  देश  में  कपड़े  के  भाव  कम  करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 ची  सतीश  चन्द्र  :  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  सुती  कपड़े  के  भावों  में  PERE

 में  आबकारी  कर  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बावजूद  भी  गिरावट  की  प्रवृत्ति  रही  है
 ा

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  आबकारी  कर  में  वृद्धि  के  कारण  भाव  किस  हद  तस  चढ़े  ?

 न  ५  c
 मंत्री  wars  माननीय  सदस्य  विवरण  में  यह  देखेंगे  किਂ  वास्तव  में

 इस  समय  जो  भाव  चल  रहे  हैं  वे  सितम्बर  को  wie  ५  प्रतिशत  कम  हैं  जबकि  सब  कपड़ों  पर

 २  जाना  प्रति  गज  का  झ्राबकारी  कर  लगाया गया  था  '

 तारकेश वरों  सिन्हा  :  मिलों  में  बहुत  मात्रा  में  कपड़ा  जमा  हो  गया  है  ।  क्या

 सरकार  यह  सोचती  है  कि  यह  जमाव  पूजा  अर  दिवाली  के  दौरान  में  भी  बना  रहेगा

 अथवा  वहू  कपड़े  के  इस  जमाव  को  हटाने  के  लिए  कोई
 विद्वेष  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही

 श्री  सतीश  चन्द्रहास  विभिन्न  मिलों  में  ३  स े४  सप्ताह  तक  के  उत्पादन  का  स्टाक  है  कौर

 आशा  की  जाती  है  कि  उसमें  से  अघिकांश  त्योहारों  के  दिनों  में  निकल  जायगा  |  प्राजक  मर्दे  के

 श्री  हेमा  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  प्रकार  के  कपड़ों  के  मामले  में  आबकारी  कर  अधिक

 प्रधान  कपड़े  के  मूल्य  का  ५०  प्रतिशत तक

 श्री  मनु भाई  ऐसा  नहीं है
 ।

 परन्तु  मोटे  किस्म  के  कपड़ों  पर  वह  कहीं  कहीं  ३२

 प्रतिशत  से  अधिक  है  ।

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 श्री  मैं  जान  सकता  हूं  कि  १९५७  के  अन्त  में  मिलों  में  कितना

 स्टाक  कौर  गत  वर्ष  उसी  समयਂ  के  स्टाक  की  तुलना  में  वहू  कम  है  या  भ्रधघिक
 ?

 श्री  सुभाष  इस  समय  सब  मिलों  का  स्टाक  केवल  ३,१४,०००  गाठें  जो  कि

 १९४५५  की  तुलना में  अच्छा  है  जब  वह  २,५४,०००  था  28Uv Tz म  8,235,000  था  |

 स्टाक  की  वर्तमान  स्थिति  ऐसी  बिल्कुल  नहीं  है  जिससे  भ्राशंका  उत्पन्न  होती  हो  क्योंकि  गत  दो

 वर्षों  में  उत्पादन  में  बहुत  अ्रघिक  वृद्धि  हुई  है  |

 ग्राम-प्रवास *

 +

 (  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :

 श्री  राम  कृष्ण

 |  श्री  केशव

 |  पंडित  gto  ato  तिवारी
 I  श्री दी०  चे  शर्मा  :

 श्री  की  पटेल

 |
 श्री  eat  लिए  जी :
 करो  Ao  बचो  fag:

 श्री  संगीता

 कया  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  ग्रामीण  श्रीवास  कार्यक्रम  की  fear  में  कभी  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  दस  :  ग्राम  परियोजनाओं

 के  लिए  एक  सर्वतोमुखी  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  अंतिम  रूप  से  निर्णय  हो

 गया है  ।  योजना  की  प्रमुख  विशेषतायें  लोक  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  बताई  गई  हैं  ।

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  २०].  योजना  का  ब्यौरा  राज्य  सरकारों  को  प्रेषित  किया

 जा  रहा  है  जो  ग्रामीण  श्रावास  के  लिए  जिम्मेदार है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  प्रयोजन  के

 लिए  कुछ  देने  का  वचन  दिया  था  और  यदि  तो  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  योजनायें

 संशोधन  के  लिए  भारत  सरकार  को  प्रस्तुत  की  हैं  ?

 fat छह  च०  रेड्डी  :  में  ने  जो  उत्तर  दिया  यदि  माननीय  सदस्य  ने  उसको  ध्यान  से

 सुना  होता  तो  उन्हें  यह  ज्ञात  होता  कि  योजना  चालू  की  जाने  वाली  है  ।  हमें  कभी
 तक  राज्य

 सरकारों  से  कोई  योजनायें  नहीं  मिली  हैं  ।  चरागे  चल  कर  राज्य  सरकारों  को  प्रगति
 योजनायें  भेजनी  होंगी  जिन  पर  विचार  करना  होगा  और  जिन्हें  संबोधित  अथवा  अस्वीकृत

 करना  होगा  |

 श्री  कर्णों  सिह  जी  :  इस  दिशा  में  राजस्थान  के  लिए  प्रारम्भ  में  कितना  झा वण् टन  किया
 >

 TAT  id

 श्री  क्या  च०  रेड्डी
 :

 अभी  तक  राज्य-वार  अ्वषण्टन  नहीं  किया  गया  है  ।

 1  मूल  mist में
 3  Rural  Housing,
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 श्री  स०  To  इस  मंत्रालय  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गह  निर्माण  के  उद्देश्य  से  एक

 ग्रामीण  खंड  स्थापित  किया  क्या  मद्रास  सरकार  में  भी  ऐसी  कोई  इकाई

 यदि  तो  उन्होंने  कितन  घर  बनाए  हू
 ?

 pat  धन  च०  रेड्डी  :
 योजना  के  भझ्रनुसार  राज्यों  में  एक  ग्रामीण  आवास  योजना  का

 प्रारम्भ  करना  होगा  ।  जहां  तक  केन्द्र  का  सम्बन्ध  हम  ग्रामीण  खंड के  कार्यकरण  के  लिए

 Yo  प्रतिशत  भुगतान  करने  को  सहमत  परन्तु  ष  ५०  प्रतिशत  संबंधित  को  ही

 देना  होंगा  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  जिन  स्राव  मदों  का  उल्लेख  किया  गया  है  उनमें  से  कितनी  कार्यान्वित

 की  जा  चकी  हैं  पौर  क्या  पांच  प्रादेशिक  गवेषणा  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  चके  हैं

 अथवा  वे  कब  स्थापित  किए  जायंगे  ?

 पत्री  क०  Fo  रेड्डी  :  इस  योजना  का  अ्रंतिम  निर्णय  हाल  में  हो  हुआ  है  कौर  वहं  राज्य

 सरकारों  के  पास  प्रेषित  नहीं  की  गई  है  ।  मुझे  भयਂ  है  कि  माननीय  सदस्य  बहुत  अधिक  ग्रामीण
 कर  रहे

 gto  ato  तिवारी  :  क्यो  दो  अर्य  योजनायें  भी  हे--भ्रमण  राय  Brava  योजना

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गह  निर्माण  की  योजना--श्रोत  क्या  वे  इससे  भिन्न  हैं  प्रिया  वे  भी  इसमें

 सम्मिलित  हें
 ?

 श्री  क०  च०  रेड डीਂ  :  यह  कहना  ठीक  होगा  कि  यह  दोनों  के  बीच  की  है  ।

 गह  मंत्रालय  द्वारा  हरिजनों  शादी  के  लिए  दिए  जाने  वाले  वित्तीयਂ  सहायताओं  तौर

 श्रनदानों  को  ग्रामीण  प्रवास  योजना  में  मिलाना  होगा  श्र  योजना  उन  लाइनों  पर  चलाई

 जाएगी  ।

 fart  नागी  रेड्डी  :  सरकार  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  में  हरिजनों  प्र  खेतिहर

 मजदूरों  के  लिए  अलग  ग्रहण  राशियां  प्रावण्टित  करने  के  प्रशन  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  Fo  च०  रेड्डी  :  जसा  मंत  ग्रामीण  योजना  से  भिन्न  कुछ  अन्य  योजनायें

 हैं  जो  गावों  मं  रहने  वाले  लोगों  की  झावश्यकताय पुरी  करेंगी  |  गृह  मंत्रालय की  एक

 योजना  और  हरिजनों  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  वास  के  लिए  झ्रावण्टित  निधि है  ।  वाणिज्यਂ

 था  उद्योग  मंत्रालय  की  हाथ करघा  बुनकरों  प्राणी  के  लिए  घर  बनाने  के  लिए  निधि  के  अ्रावण्टनं

 के  लिए  एक  योजना है  ।  एक  या  दो  अरन्य  मंत्रालयों  की  भी  कुछ  योजनायें  इस  तरह  इन

 सब  योजनाश्रों का  समन्वय  किया  जायगा  योजनाओं  का  एक  प्रकार  का  सर्वतोमुखी  कार्यान्वयन

 होगा  ।

 fat  मोहम्मद  इमाम  :  क्या  राज्य  सरकारों  ने  ग्रामीण  श्रीवास  के  लिए  अपने  व्यापक

 कार्यक्रम भेजे  हैं  ?  प्रत्येक  राज्य  कितन  घर  बनाए गए  हैं  ?

 +
 |  श्री  क०  च०  रेड्डी  :  जहां  तक  ग्रामीण  योजनाओं  का  सम्बन्ध  है  किसी  राज्य

 सरकार  ने  भ्र भी  तक  व्यापक  योजना  नहीं  भजी  है
 ।

 उन्हें  न  चलकर  योजनायें  भेजनी हैं  ।

 यह  प्रदान कि  वे  कहां  तक  कार्यान्वित की  गई  हैं  उत्पन्न  नहीं

 1  मल  ग्रंग्रजी  में
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 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्री  जब  बंगाल  के  दौरे  पर  गए

 थे  तो  वह  बर्दवान के  निकट  किसी  क्षेत्र  में  कार्यक्रम  देखने  गए  थे  कौर  उन्होंने  पश्चिमी

 बंगाल  को  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  ग्रामीण  विशेषकर  बाढ़ों  से

 क्षतिग्रस्त  क्षेत्र  का  पूरा  खर्चे  देगी
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार
 को

 क्या  नीति  है  झर  क्या

 ae  रियायत  समस्त  राज्य  सरकारों  पर  लागू  होगी  ?

 पनी  कृ०  च०  रेड्डी  मैं  ठीक  ठीक  नहीं  जानता  कि  मेरे  सहयोगी  ने  कलकत्ता  में  क्या

 कहा  था  ।  मैंने  अखबार  की  कुछ  खबरें  पढ़ो  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  किन  परिस्थितियों

 में किस  संदर्भ में  कुछ  कहा  ।  उन्होंने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  से  जो  कुछ  कहा  मैंने  नहीं
 देखा  है  ।  नीति  के  सम्बन्ध  में  में  समझता हुं  कि  हमें  राज  वाद-विवाद  के  समय  मोका  मिलेगा

 उस  चर्चा  का  पूर्वानुमान  मुझे  अभी  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  का  व्यय

 +

 रघुनाथ  fag  :

 श्री  मणि यं गाडन

 ||  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :
 प*८६१  श्री  पाणि ग्र हो  :

 |
 श्री  विभूति  मिश्र

 राध  लाल  व्यास

 कया  योजना  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  प्रत्येक  राज्य

 के  सम्बन्ध  में  प्रथम  पं  योजना  के  व्यय  में  कमी  के  कारण  दिये  गये  हों  ?

 पश्म  शौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-पश्चिम ii  ल०  ato  :  प्रथम

 वर्षीय  योजना  के  पुनरीक्षण  के  परिच्छेद  २  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।  राज्यों  तथा

 केन्द्र  में  विभिन्न  उद्योग  क्षेत्रों  में  काय  का  निर्धारण  इस  पुनरीक्षण  में  किया  गया  है  ate  कमियों
 के  कारण  यथासंभव  दिए  गए  हैं  ।  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  दिए  गए  उपबन्धों  की  तुलना

 में  वास्तविक व्यय  में  कमी  हि ज  कारणों  से  हो  सकती  है  जैसे  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण में
 कमेंचारियों का उपलब्ध न का  उपलब्ध  न  साज-सामग्री का  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  का

 भ्र पर्याप्त  बातचीत  में  लगा  कार्यक्रम  के  ब्यौरे  में  परिवर्तन  शादी  |  व्यय  में  निर्दिष्ट

 कमियों  के  सम्बन्ध  में  निर्दिष्ट  कारण  बताए  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ सिह  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  साहब ने
 एक  बायन  दिया है  जिसको  मंत्री  महोदय  ने  स्टेट  प्रम  में  देखा  कि  रुपया  न  मिलने  के

 कारण  से  उत्तर  प्रदेश  में  योजना  का  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  यह  ठीक  है
 ?

 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  में  ने  उस  बयान  को  देखा  लेकिन  वह  तो  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना के  बारे  में  है  ।

 पश्  श्रीनारायण  दास  :  माननीय  सभा-सचिव  द्वारा  अनेक  कारण  बताए  गए  हैं  ।  भविष्य

 में  दूसरी  योजना  में  ये  अड़चनें  न  sah  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कुए
 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 धूल ल०  ato  मिश्र  इन  बातों  से  सावधानी  रखने  के  लिए  कुछ  ठोस  कदम  उठाए  गए

 में  उनमें से  कुछ  बता  दूं  ।  योजना  के  प्रशासकीय  यंत्र  का  विभिन्न  राज्यों  में  अधिक

 संगठन  किया  गया  है  योजनाओं  की  मंजूरी  में  यथासंभव  शीघ्रता  लाने  के  लिए  वित्त  श्र

 विकास  विभागों के  बीच  अधिक  अच्छा  समन्वय  स्थापित  किया  गया  है  ।  राज्यों  द्वारा  केन्द्रीय

 सहायता  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  का  वैज्ञानिकन  किया  गया  है  ।  प्रमुख  सिंचाई  परियोजना पों की

 जांच  शादी  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाते  हैं  |  कुछ  न्य  उपायों  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 १श्री  हेडा  :  जहां  तक  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  पर  व्यय  का  सम्बन्ध  परिणाम  दिलवाने

 में  किस  राज्य  ने  सब  से  अच्छा  व  किस  ने  सब  से  खराब  कार्य  किया  है  ?

 fat ao  ato  मिश्र  :  बताया  गया  है  कि  बिहार  शौर  पेप्सू  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  है  ।

 मेरे  लिए  यह  बताना  कठिन  है  कि  किस  राज्य  ने  wear  नहीं  किया  है  ।

 श्री  खुशबकत भ  राय  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  की  जो  बात  कही  गयी  क्या  में  उसके  बारे

 में  जान  सकता  हूं  कि  उनका  बयान  इस  वित्तीय  वर्ष  के  बारे  में  है  उन्होंने  कहा है  कि

 श्री  ल०  ato  मिश्र  यह  तो  उन्होंने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  कहा  लेकिन

 जहां तक  १९५७-५८ का  सवाल  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  देने  का  वायदा  किया  है  वह  देगी  ।

 श्री  राधे  लाल  व्यास
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  भविष्य  में  काम  में  रुकावट  न  हो  भ्र ौर

 योजना  पुरी  इसके  लिए  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  किया  गया  है  कि  यह  देखा  जाये  कि  क्या  रास्ते
 यार  किये

 गये  हैं  श्र  प्रति  वर्ष  खर्च  पूरा  होता  है  या  नहीं  नहीं  पूरा  होता  है  तो

 उसके  कारण  हैं  ।  क्या  इस  सब  की  रिव्यू  करने  के  लिए  कौर  जो  कारण  रुकावट  डालते  हैं

 उनको  दूर  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  की  गयी  है  ?

 श्री ल०  ato  मिश्र  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  पंचवर्षीय योजना  के  भीतर

 एक  वार्षिक  योजना  भी  बनायी  जाती  है  जिसके  द्वारा  हर  साल  के  काम  की  जांच  की  जाती  है

 और  देखा  जाता  है  कि  कहां  तक  प्रगति  हो  सकी  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :
 में  जनना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  किस  स्टेट  में  अव्वल

 दर्जे  का  काम  gat  किस  स्टेट  में  दूसरे  sof  किसमें  तीसरे  दर्जे  किसमें  चौथे
 दर्जे

 का
 प्रौढ़

 किस  स्टेट  में  सब  से  ज्यादा  खराब  काम  हुमा  है
 ?

 श्री ल०  ato  मिश्र  :  कभी  में  ने  हेमा  साहब  के  सवाल  का  जवाब  दिया  है  उसको  माननीय

 सदस्य ने  सुना  होगा  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  उस  उत्तर  में  तो  केवल  यही  बतलाया  गया  है  कि  पेप्सू  बिहार  में

 काम  है
 ।

 लेकिन  कहां  पर  खराब  काम  है  यह  तो  नहीं  बतलाया  गया  है  ।

 श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  जो  पिछली  पंचवर्षीय  योजना  की  रिपोर्ट  निकली  है  उसमें  माननीय

 सदस्य  पायेंगे  कि
 दो

 तीन  स्टेटों  में  काम  अच्छा  नहीं  है  और  एक  दो  स्टेटों  में
 काम  अच्छा है  ।

 नन्

 tat  dit  a
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 छूटना  किये  गये  कमंचारो

 प*ैं  ८६२.  पंडित  हवा  ना  ा erry

 कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री
 बताने

 की

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  युद्ध-सामग्री कारखानों  के  निकाले  गए

 चारियों  six  नदी  घाटी  परियोजनाओं  से  निकाले  गए  लोगों  के  लिए  वैकल्पिक  नियुक्तियां  मिल

 गई  भ्र

 यदि  तो  अभी  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  जाना  बाकी  है  ?

 fat  उपमंत्री  आबिद  :  नहीं  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  विभिन्न  युद्ध-सामग्री कारखानों  से  निकाले  गए

 ५२३५६  व्यक्तियों  शौर  दामोदर  घाटी  निगम  से  निकाले  गए  २८०८  व्यक्तियों में  से  क्रमशः

 २७५  १८७  बाकी  रहते  हें  जिन्हें  रोजगार  सहायता  की  जरूरत  है  ।

 पंडित gto  ato  तिवारी  :  क्या  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  से  वैकल्पिक  नौकरी  का

 प्रस्ताव  किया  गया  था  उनमें  से  बहुतों  ने  इन्कार  कर  दिया  है  शर  कया  उसके  पीछे कोई

 नीतिक  झुकाव  था  ?

 fart  afar  चली  :  वह  हमारी  जानकारी  में  नहीं  पाया  है  ।  कुछ  लोगों  ने  इन्कार  किया

 लेकिन  wer  कारणों  से  ।

 ,  हवा  ना०  तिवारी :  जिन  बाकी  लोगों  को  वैकल्पिक नौकरी  नहीं  दी  गई

 क्या  उनको  कोई  सरकारी  aa  मिलने  की  संभावना है  ?

 श्री  आबिद  शर्ली  वैकल्पिक  नौकरी  ढूंढने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हें  ।

 श्री  ब्र  स०  मृति  :  जिन  लोगों  को  नौकरी  दी  गई  है  उनमें  से  कितनों  को  सरकारी

 नौकरी  दी  गई है  ?  उनमें  से  कितने  गैर-सरकारी  are  में  नौकर  दिखाए  गए  हैं  ?

 fat  wife  कुछ  को  गैर-सरकारी  संस्थाश्रों में भी नौकरी मिर्ल में  भी  नौकरी  मिली  परन्तु  उनकी

 संख्या बहुत  कम  है  ।

 qo  ao  विशाल  राव  :  जब  इन  लोगों  को  सरकारी  सेवा  में  वैकल्पिक नौकरी  दी
 जाती  हैं  तो  क्या  उनकी  पहली  सेवाओं  की  गणना  भी  कर  ली  जाती  है  ?

 पृश्नी  आबिद  अर्ली  में  पुर्व-सूचना  चाहता हुं  ।

 1  डा०  क०  ब०  मेनन :  में  जानना  चाहता  हूं--यदि  मेरा  yen  वर्तमान  के  विषयक्षेत्र

 से  स्वधा  बाहर  का  न  हो--कि  क्या  मंत्री  जी  को  यह  ज्ञात  है  कि  यह  sea  अन्य  विभागों  में  भी

 बहुत  अधिक  विस्तृत  है  ai  क्या  वह  इन  विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्हें  श्रीनिवासन  दिए  गए

 रखने  के  लिए  सहानुभूतिपूर्वक विचार  कर  रहे  हैं  ?

 fat  आबिद  अर्ली  में  प्रशन  ठीक  तरह  नहीं  सुन  सका  |

 parent  महोदय
 :

 वह  इस  के  विषयक्षेत्र  से  बाहर  जा  रहे  हैं
 ।

 अ ग्रेजी  में
 मूल  १ |  नज
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 पति  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा :
 et  at  माननीय  a

 कहा  कि  कुछ  कर्मचारियों ने

 ए  क्या  कारण  दिए  हैं  ? वैकल्पिक  नौकरी  ठुकरा  दी  ।  उन्होंने  ऐसी  नौकरी  ठुकराने  के  लिए

 श्री  आबिद  अरली :  जो  प्रस्ताव  उनसे  किया  गया  था  वह  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया

 उन्हें  बाहर  उपयुक्त  नौकरी  मिल

 मलाया  में  भारतीय  राष्ट  जन

 1८९३  श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  उस  कथित  सरकारी  विवरण  की  कौर  गया  है  कि  मलाया  में

 पिछले  oe  वर्षों  में  ब्रिटिश  सुरक्षा  सेनाओं  द्वारा  १०७  भारतीय  राष्ट्र जन  मारे  गये  हैं

 क्या  सरकार  की  जानकारी  इस  रिपोर्ट  के  दि  ही

 क्या  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  इस  प्रकार  की  हत्या  से  बचाने  केਂ  लिये  श्रौर/म्रथवा मृत

 व्यक्तियों  के  परिजनों  के  लिये  प्रतिकर  मांगने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  ।  मलाया  फेडरेशन  की

 सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  के  झन सार  मलाया  में  आपात  स्थिति  घोषित  होने के  बाद

 &  वर्षों  ge¥o F से  ३०  2X  ब्रिटिश  अथवा  मलाया  सुरक्षा  सेनाओं

 द्वारा  १०७  भारतीय  शारिवा  भारतीय  उद्धव  केਂ  व्यक्ति  मारे  गये  ।  भारतीय  राष्ट्र जन  पर

 भारतीय  उद्धव  के  उन  व्यक्तियों  जो  मलाया  के  नागरिक  बन  गये  करना  सम्भव

 नहीं है  ॥

 हां  ।

 Pes  के  मध्य  से  ही  मलाया  में  आन्तरिक  गड़बड़ियां  हुई  हैं  ।  गड़बड़ी
 का  उत्तरदायित्व उस  देवा  के  उन  तत्वों पर  है  जो  विद्यमान  सत्ता  को  बलपूर्वक  उखाड़  फेंकना

 ।  विरोधी  तत्वों  की  सदस्य  सेनाओं  are  ब्रिटिश  wear  मलाया  सरकार  की  सेनाओं

 परस्पर  सशस्त्र  झड़प  के  परिणामस्वरूप इन  भारतीयों  की  मृत्यु  हुई  हैਂ  ।

 मलाया स्थित  भारतीय  आयुक्त को  इन  घटनाओं  के  बारे  में  पुरी  जानकारी है  ।  यदि

 किसी  दशा  में  cara  किसी  सैनिक  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  गई  तो  मलाया  सरकार  द्वारा  उसके

 आश्रितों  को  प्रतिकर  दिया  गया  है  ।

 फेंकनी  ही०  नाम  मिर्ज़ा :  क्या  मलाया  की  गड़बड़ियों  में  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  में

 अन्तर्ग्रस्त  भारतीयों  को  उनके  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिये  सिंगापुर  स्थित  भारतीय  आयुक्त
 शे  कोई  सहायता  प्रदान  की  है  अथवा  क्या  हम  ब्रिटेन  के  इस  दावे  से  सहमत  हैं  कि  इन  गड़बड़ियों ~
 में  अन्तर्गत  प्रत्येक  व्यक्ति  संरक्षण से  लगभग  परे  था  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य  के

 cet  में  कुछ  धारणाएं  निहित  हैं  इन  सब  का  उत्तर  देना  मेरे  लिये  कठिन  है  ।  हमें  बताया

 गया है  कि  मृत्यु  की  ये  घटनाएं  सशस्त्र  झड़प  में  ही  हुई  यदि  सशस्त्र  संघर्ष  ea  है  और

 उसमें  किसी  की  सत्य  हो  तो  हमारा  मझे  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  ।  विशष  रूप  उस

 स्थिति  में  यह  बात  ate  भी  दुष्कर  हो  जाती  है  जब  यह  कहना  कठिन  है  कि  मृत  व्यक्ति  भारतीय

 et  भ्र भी
 eae  हुई  हूँ  जो  सशस्  संघर्ष  की  तो  नहीं  हैं  array  इन  व्यक्तियों

 wast  में 1  मूल  अं
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 छूटने  किये  गये  तमंचा री

 1८६९.  पंडित  द्वा०  ato  तिवारी

 कपा  करेंगे

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री
 बताने  की

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  sate  युद्ध  सामग्री  कारखानों  के  निकाले  गए
 we

 चारियों  ate  नदी  घाटी  परियोजनाओं  से  निकाले  गए  लोगों  के  लिए  वैकल्पिक  नियुक्तियां  मिल

 गई

 यदि  तो  wet  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  जाना  बाकी  है  ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  :  नहीं  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  wen  विभिन्न  युद्ध-सामग्री कारखानों  से  निकाले  गए

 ५३४५६  व्यक्तियों  शर  दामोदर  घाटी  निगम  से  निकाले  गए  २८०८  व्यक्तियों  में  से

 २७५  १८७  बाकी  रहते  हें  जिन्हें  रोजगार  सहायता  की  जरूरत  है  ।

 पपंडित द्वा० ना० gto  aro  तिवारी :  क्या  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  से  वैकल्पिक  नौकरी  का

 प्रस्ताव  किया  गया  था  उनमें  से  बहुतों  ने  इन्कार  कर  दिया  है  कौर  क्या  उसके  पीछे  कोई

 नीतिक  झुकाव  था  ?

 for  आबिद  अर्ली  वह  हमारी  जानकारी  में  नहीं  है  ।  कुछ  लोगों  ने  इन्कार  किया

 लेकिन  ae  कारणों  से  ।

 पंडित ato  ato  तिवारी  :  जिन  बाकी  लोगों  को  वैकल्पिक नौकरी  नहीं  दी  गई

 क्या  उनको  कोई  सरकारी  कार्य  मिलने  की  संभावना है  ?

 ja  आबिद  अर्ली  वैकल्पिक  नौकरी  ढूंढने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 fat  ब०  स०  मूर्ति  :  जिन  लोगों  को  नौकरी  दी  गई  है  उनमें  से  कितनों  को  सरकारी

 नौकरी  दी  गई  है  ?  उनमें  से  कितने  गैर-सरकारी  सोथो  में  नौकर  दिखाए  गए  हैं  ?

 fat  आबिद  चली
 :  कुछ  को  गैर-सरकारी  संस्थाओं में  भी  नौकरी  मिली  परन्तु  उनकी

 संख्या बहुत  कम  है  ।

 fait त०  ब्र०  विपुल राव  :  जब  इन  लोगों  को  सरकारी  सेवा  में  वैकल्पिक नौकरी  दी
 जाती  है  तो  क्या  उनकी  पहली  सेवाओं  की  गणना  भी  कर  ली  जाती  है  ?

 पृश्नी  आबिद  श्रली : में में  पूर्वे-सूचना  चाहता हूं  ।

 डा०  कठ  go  सेना :  में  जानना  चाहता  g—ate  मेरा  प्रदान  वर्तमान  प्रदान
 के

 विषयक्षेत्र
 से  सर्वथा  बाहर  का  न  हो--कि  क्या  मंत्री  जी  को  यह  ज्ञात  है  कि  यह  set  विभागों  में  भी

 बहुत  अधिक  विस्तृत  है  कौर  क्या  ag  इन  विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्हें  श्रीनिवासन  दिए  गए

 रखने  के  लिए  सहानुभूतिपूर्वक विचार  कर  रहे  हैं  ?

 pat  आबिद  अली
 :

 में  प्रशन  ठीक  तरह  नहीं  सुन  सका
 |

 ग
 महोदय

 :  वह
 इस  प्रश्न  के  विषयक्षेत्र  से  बाहर  जा  रहे  हैं

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fait  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 अभी  अभी  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  कुछ  कर्मचारियों ने

 से करि पक  नौकरी  ठुकरा  दी  ।  उन्होंने  ऐसी  नौकरी  ठुकराने  के  लिए  क्या  कारण  दिए  हें  ?

 श्री  आबिद  चली  जो  प्रस्ताव  उनसे  किया  गया  था  वह  उपयुक्त  नहीं  समझा गया

 उन्हें  बाहर  अ्रघिक  उपयुक्त  नौकरी  मिल  गई  ।

 मलाया  में  भारतीय  राष्ट  जन

 +*ce3,  श्री  ही०  ato  मिर्ज़ा  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  उस  कथित  सरकारी  विवरण  की  कौर  गया  है  कि  मलाया  में

 पिछले  are  वर्षों  में  ब्रिटिश  सुरक्षा  द्वारा  १०७  भारतीय  राष्ट्र जन  मारे  गये  हैं

 क्या  सरकार  की  जानकारी  इस  रिपोर्ट  के  झ  ही

 क्या  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  इस  प्रकार  की  हत्या  से  बचाने  केਂ  लिये  भर  मृत

 व्यक्तियों  के  परिजनों  a  लिये  प्रतिकर  मांगने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  ।  मलाया  फेडरेशन  की

 सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  केਂ  मलाया  में  आपात  स्थिति  घोषित  होने के  बाद

 वर्षों  ge¥c F से  ३०  १६५७  ब्रिटिश  मलाया  सुरक्षा  सेनाओं
 द्वारा  १०७  भारतीय  अ्रथवा  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्ति  मारे  गये  |  भारतीय  राष्ट्र

 भारतीय  उद्धव  के  उन  व्यक्तियों  जो  मलाया  के  नागरिक  बन  गये  अन्तर  करना  सम्भव

 नहीं है

 att

 १९४८  के  मध्य  से  ही  मलाया  में  आन्तरिक  गड़बड़ियां हुई  हैं  ।  गड़बड़ी
 का  उत्तरदायित्व उस  देश  के  उन  तत्वों पर  है  जो  विद्यमान  सत्ता  को  बलपूर्वक  उखाड़  फेंकना

 area थे  |  विरोधी  तत्वों  की  सदस्य  सेनाओं  भर  ब्रिटिश  wear  मलाया  सरकार  की  सेनाओं

 में  परस्पर  सशस्त्र  झड़प
 के  परिणामस्वरूप इन  भारतीयों  की  मृत्यु  हुई  है

 मलायास्थित  भारतीय  आयुक्त को  इन  घटनाओं  के  बारे  में  पुरी  जानकारी है  ।  यदि

 किसी  ददा  में  देवता  किसी  सैनिक  व्यक्ति  की  मृत्य  हो  गई  तो  मलाया  सरकार  द्वारा  उसके

 apart  को  प्रतिकर  दिया गया  है  ।

 fait  gto  ato  मुकदमों  :  मलाया  की  गड़बड़ियों  में  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  में
 अन्तर्ग्रस्त  भारतीयों  को  उनके  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  लिये  सिंगापुर  स्थित  भारतीय  आयुक्त

 ने  कोई  सहायता  प्रदान  की  है  अथवा  क्या  हम  ब्रिटेन  के  इस  दावे  से  सहमत  हैं  कि  इन  गड़बड़ियों ~
 में  wad  प्रत्येक  व्यक्ति  संरक्षण से  लगभग  परे  था  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य  के

 बदन  में  कुछ  धारणाएं  निहित  हें  शर  इन  सब  का  उत्तर  देना  मेरे  लिये  कठिन  है  ।  हमें  बताया

 गया है  कि  मृत्यु  की  ये  सदस्य  झड़प  में  ही  हुई  हें
 ।

 यदि  सशस्त्र  संघर्ष  gar  है

 उसमें  किसी  की  मृत्य  हो  तो  हमारा  थि  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  ।  विशष  रूप  से  उस

 स्थिति  में  यह  बात  site  भी  दुष्कर  हो  जाती  है  जब  यह  कहना  कठिन  है  कि  मत  व्यक्ति  भारतीय

 प्र भी  wis  घटनाएं  हुई  हैं  जो  सशस्त्र  संघ  की  तो  नहीं  हैं  किन्तु  जिनमें  इन  व्यक्तियों

 +  मल  अंग्रजी  मं
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 को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  प्रत्येक  मामले

 में  भारतीय  झ्रायुक्त  ने  सहायता  प्रदान  की  है  भ्रौर  पूर्ण  योग्यता  के  साथ  कार्यवाही  की

 यह  विषय  हमारे  सामने  भी  है  श्र  हमने  इस  पर  ब्रिटिश  सरकार  से  बातचीत  की  है  ।

 श्री  कासलीवाल  :  माननीय  उपमंत्री  ने  अभी  कहा  था  कि  भारतीय  राष्ट्र जनों  a

 भारतीय  उद्धव  के  मलायी  नागरिकों  में  aa  करना  कठिन  है  ।  मेरा  विश्वास है  कि  मलाया

 में  १०,००,०००  भारतीय  हैं  ।  कभी  तक  भारतीय  राष्ट्र जनों  शर  मलायी  राष्ट्रजनों  का  कितना

 प्रतिशत इससे  सम्बद्ध  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  श्रीमान  हम  यह  नहीं  बता  सकते  हें  क्योंकि  भ्रंग्रेजी  बस्तियों में

 यह  स्थिति  संधा  अस्पष्ट  है  ।  कुछ  व्यक्ति  भ्रपने  भ्रापको  भारतीय  राष्ट्र जन  लिखवाते  हैं  भ्र ौर

 हम  निश्चित  रूप  से  जानते  हैं  कि  वे  ठीक  हैं  ।  अरन्य  व्यक्ति  ऐसा  नहीं  करते  हें  ।  किन्तु  पंजीकरण
 न  कराने का  अभिप्राय  झ्रावस्यक  रूप  से  यह  नहीं  है  कि  वे  भारतीय  राष्ट्र जन  नहीं  हें  ।  किन्तु
 एक  कोलोनी  जब  स्वतन्त्र  राज्य-क्षेत्र  का  रूप  धारण  कर  लेती  है  तब  यह  स्पष्ट

 स्थिति  अधिक  समय  तक  नहीं  रहती  ।  फिर  कुछ  कार्यवाही  करना  अ्रावश्यक  हो  जाता  है  शौर

 उन्हें  इस  उस  अरपना  नाम  लिखवाना  पड़ता  है  |

 pal  कासलीवाल  कया  मलाया  में  हमारे  प्रयुक्त  से  भारतीय  राष्ट्र जनों  का  नाम  पंजीकृत

 करने  के  लिये  कहा  गया  है
 ?

 fall  जवाहरलाल नेहरू  :  इसमें  कहने  की  कोई  बात  नहीं  है  उनके  पास  पंजीकरण  के

 लियें  पुस्तकें होती  हें  ।

 fat न  द०  पांडे  :  जिन  भारतीयों की  मृत्यु  हुई  हैं  वे  दान्तिपुवेंक जीवन  व्यतीत  करने

 ae  समान्य  नागरिक  थे  किसी  राजनीतिक  पार्टी  के  समेत  थे  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 वे  दोनों  दलों  से  सम्बन्धित  a @— ATA  नागरिक
 भी

 झ्र

 आतंकवादियों के  दल  के  सदस्य  भी  ॥

 pat  च०  द०  पांडे  :  क्या  a  किसी  दल  से  सम्बद्ध थे
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  दोनों  दलों  से  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  राजनीति  शर  गेर  राजनीतिक  |

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  भारत  सरकार को  इन  व्यक्तियों--भारतीय  राष्ट्रजनों

 aaa  भारतीय  उद्धव  के  मलाया  राष्ट्रों--के  सम्बन्धियों  की  ae  से  प्रतिकर  भ्रमणा  निर्मम

 व्यवहार  के  बारे  में  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  हम  १९४८  से  विगत  नौ  वर्षों  से  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रहे
 हैं  ।

 अनेक  झम्यावेदन  किये  गये  हैं  site  कार्यवाही  की  गई  है  ।  अनेक  स्थितियों सें  मलाया  में
 कार्यवाही  की

 गई  लन्दन  में  भी  की  गई  है  कौर  कई  बार  प्रिवी  लन्दन में  अपीलें

 हुई  हैं  ।

 _  है  हैं
 हम

 पिछे  वर्षों  में  विरत  रूप  से
 इन

 कार्यों  में
 रूचि

 लेने  रहे
 रहे  हैं  ।

 ——_——_——

 मूल  अंग्रेंजी  में
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 पृष्ठानुसार  मूल्य  gat

 (ait  दोर  do  mat  :

 Trsee.
 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 भक्त  दर्शन

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  समाचार  पत्रों  के  लिये

 पुष्ठानुसार  मूल्य  सूची  लागू  करने  की  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 शरीर  प्रसारण  मंत्रो  :  समाचारपत्र  तथा  पृष्ठ  )

 १९४५६  की  धारा  ३(४)  के  अन्तर्गत  जैसा  बताया  गया  प्रकाशन  deal  शादी  के  विचार

 प्रस्तावित  सुची  के  बारे  में  मालूम  किये  गये  हैं  ।  इन  प्रतिनिधियों की  एक  बैठक  ४  ५  अगस्त
 को  पुनः  आयोजित  की  गई  थी  जिसमें  विभिन्न  वैकल्पिक  सूचियों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।

 हितों  द्वारा  अ्रभिव्यक्त  सम्पत्तियों पर  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है  भर  ada  में  भ्रनुसूची  को

 अन्तिम  रूप  देने  में  लगी  हुई  है  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  क्या  सम्मेलन में  व्यक्त  विचारों  में  गहरी  विषमता  है  यदि

 तो  इसे  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  विषमता  थोड़ी  भ्रामक  है  क्योंकि  जहां

 तक  समाचारपत्रों  की  कीमत  का  प्रश्न है  यह  स्पष्ट  है  कि  समाचारपत्र  की  साइज़  कौर  पत्र  जगत

 में  उसकी  श्राथिक  स्थिति  के  श्रतुसार  दो  या  तीन  अ्रलग-भ्रलग  शौर  विभिन्न  दृष्टिकोण  हैं  ।  हने

 विभिन्न  दृष्टिकोणों  में  समझौता  कराना  सम्भव  नहीं  है  किन्तु  यह  विषमता  किसी  सीमा  तक  कम

 की  जा  सकती  है
 ।

 श्री  भक्त  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उस  समय  जो  प्रयत्न  इस  सम्बन्ध  में  चल

 रहे  हैं  उनके  देर  से  देर  कब  तक  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लिया  जायगा  ?

 डा०  फंसकर  :  में  समझता  हूं  कि  was  दो  तीन  हफ्तों  में  यह  निश्चय  किया  जायगा

 शर  वह  दाया  भी  हो  जायेगा  ।

 नी  खाडिलकर  प्रेस  आयोग  की  सिफारिशों  को  भ्रंश  रूप  में  क्रियान्वित  होते  देख  वर

 में  जानना  चाहता  हूं  सरकार  समाचार  ऐजेंसी  दरों  कौर  सरकारी  विज्ञापनों  से  सम्बन्धित

 सिफारिशों  को  मूर्त  रूप  देने  पर  विचार  कर  रही  है  भभोर  यदि  तो  कब  तक  ?

 पंडा०  BART :  प्रेस  oat  की  सिफारिशों  के  ver  पर  अनेक  बार  व्यापक  चर्चा  हुई  है

 मेरा  विचार  है  कि  पहले  जब  यह  चर्चा  हुई  थी  तो  माननीय  सदस्य  यहां  उपस्थित  नहीं  थे  परन्तु  यदि

 वह  चाहे ंतो  में उस  सम्बन्ध  में  दिया  गया  पिछला  वक्तव्य  उन्हें  बता  सकता  हूं  ।  यह  वक्तव्य
 काफी  लम्बा  है  |

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 सरकारी  छापा  खाने

 श्री  स०  do
 क्या  आवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  छापाखानों  में  काम  की  लागत  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  सरकारी

 समिति  नियु  की  गई  थी

 यदि  तो  सरकारी  गैर-सरकारी  छापेखानों  की  दरों  के  सम्बन्ध  में  उसकी

 क्या  आपत्ति ai

 क्या  प्रिंटिंग  ate  स्टेशनरी  डिपार्टमेंट  में  परिव्यय  लेखांकन  पद्धति  जारी  की  गई  है
 ?

 प  श्रीवास  wie  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  सरकार ने

 प्रिटिंग  के  बारे  में  १९४०  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  थी  ।  इस  समिति  ने  भ्र पने  कार्य

 के  साथ  सरकारी  छापाखानों  में  काम  की  लागत  का  भी  परीक्षण  किया  था  ।

 समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  गैर-सरकारी  छापेखानों  में  सरकारी  छापाखानों

 की  अपेक्षा  सरकार  को  ३०  प्रतिशत  अधिक  व्यय  करना  पड़ता  है  ।

 सरकारी  छापाखानों  में  परिव्यय  लेखांकन  पद्धति  विद्यमान  है  ।

 पत्नी स०  सामन्त  माननीय  मंत्री  ने  कहा कि  गैर-सरकारी  छापाखानों में  लागत

 अधिक  है  ।  क्या  जिन  विभिन्न  विभागों  को  नियमित  रूप  से  छपी  हुई  सामग्री  सम्भरित  नहीं  की
 जाती  है  उनसे  कहा  गया  है  कि  क्या  वेਂ  भ्र पने  काम  के  लिये  गैर-सरकारी छापेखाने  रखने  के

 लियें  प्रस्तुत  हैं
 ?

 शी  अनिल  Fo  चन्दा  कदाचित् में  wet  नहीं  समझा  हूं  ।  सरकार की  आवश्यकता

 पूति  के  लिये  सरकारी  छापाखाने  पर्याप्त  नहीं  हें  ौर  हम  लगातार  उनकी  क्षमता  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 १९४०  में  हम  ५  लाख  ६२  हजार  हस्तलिखित  पृष्ठों  की  छपाई  कर  सकते

 FEXR  में  ६  लाख  १०  हजार  RENE  में  €  लाख  ६२  हजार  हस्तलिखित  पष्ठ  |

 पश्चिम स०  सामन्त  :  यह  सच  नहीं  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  ग्राम  स्थित  तथा

 सब  पोस्ट  झ्राफिसों  में  फार्म  संभरण  नहीं  कर  पाते  हें  और  ale  तो  क्या  सरकार  डाक  तथा  तार

 विभाग  को  गेर  सरकारी  छापेखानों  का  aaa  लेने  के  लिये  अनुमति  देगी
 ?

 श्री  अनिल  go  चन्दा
 :

 हम  गैर-सरकारी  छापाखानों  से  पर्याप्त  सहायता
 लेते

 हैं
 ।

 मेंने  झ्र भी
 et

 उत्तर  में  बताया  है  कि  सरकारी  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लये
 हमारे  पास

 प्रेस का  सामान नहीं  है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार  गैर-सरकारी  छापाखानों  में  और  सरकारी

 छापाखानों  में  पृष्ठ  की  छपाई  की  लागत  तथा  दोनों  में  अन्तर  बता  सकती  है

 श्री  श्रनिल कु ० चन्दा go  त्रास्दी  यह  विस्तृत प्रदान  है  |
 किन्तु  यह  छपाई  के  स्वरूप

 पर  निर्भर

 है

 ।

 मेंने  अभी  बताया  है  कि  गैर-सरकारी  छापाखानों  में  ३०  प्र  तिशत  श्रमिक  खर्च  होता  है
 ।

 ee  ् थ किक अपर थल  ण  ज  ae

 1  मल wa में
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 आयोजित  सहकारी  सं:थाए

 ८६६  श्री  झूलत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २  १६५५  के  तारांकित

 संख्या  ४३६  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  प्रौद्योगिक  सहकारी
 संस्थानों  के  निर्माण  a  बारे  में  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  (att  सुन  भाई  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण
 रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  अधीनस्थ  संख्या  २१

 शनी  कलन  सिह  :  क्या  राज्य  सरकारों  की  औद्योगिक सहकारी  संस्थाओं  के  विकास

 सम्बन्धी  योजनाओं  की  परिनिरीक्षा  तथा  ग्रोवर  ऋण  स्वीकार  करने  के  लिये  तथ्यों  पर

 विचार  करने  के  लियें  केन्द्र  में  कोई  योजना  है
 ?

 गयी  मनु भाई  दाह  :  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  का  निर्माण  atc  विशेष  रूप  से

 पैमाने  के  उद्योग  क्षेत्र  में  इनकेਂ  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देना  सरकार  की  सामान्य  नीति  है  ।

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  हथ करघों  के  लिये  हम  वित्तीय  सहायता  शादी  समस्त  स्रोतों  का  उपयोग

 हमारी  समितियों  के  माध्यम  से  करने  लिये  प्रस्तुत  हैं  ।

 श्री  झूलन  सिह  :  क्या  ऋण  देने  श्र  भ्रनुदान  स्वीकृत  करने  के  लिये  कोई  सिद्धान्त  है
 ?

 fat  सन भाई  :  दस  वर्षीय  ऋण  के  लिये  शेर  पूंजी  का  ७५  प्रतिशत  ax  द्विवर्षीय

 ऋण  पर  चल  पूंजी  का  oy  प्रतिश्त  दिया  जाता  है  ।

 श्री  हेमा :  यह  कहां  तक  सच  है  कि  औद्योगिक  सहकारी  समितियां  इसलिये  भ्रच्छे  परिणाम

 उत्पन्न  नहीं  करती  हैं  कि  खरीदने  बेचने  में  सहायता  देने  केਂ  लिये  इसी  प्रकार  भ्रमण  सहकारी

 समितियां नहीं  हें  ?

 शी  सुभाष  शाह  :
 में  माननीय  सदस्य  के  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं

 |
 यह  कहना  सच

 नहीं  है  कि  औद्योगिक  सहकारी  समितियां  अच्छा
 काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  निस्संदेह ही  कुछ  समितियों

 का  कार्य  बहुत  seat  है  ।  किन्हीं  स्थितियों  में  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के  अभाव  में  कुछ  सहकारी
 समितियां  पीछे  रह  जाती  हैं  किन्तु  हम  इन  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  कार्यों  को  सदैव

 देखते  रहते  हैं  उनके  ४ ८६  प्रवृत्ति  बनाये  रखते  हैं  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 1८९७  डा०  रास  gan  सिह  क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या सरकार  ने  दक्षिण  भारत  की  प्रमुख  भाषाओं  में  पंचवर्षीय  योजनाਂ
 की  १,००,०००  प्रतियां  छपाई

 यदि  तो  इनमें  से  कितनी

 Mh

 सर

 कित  प्रतियां  बिना  मूल्य  वितरित  की  गई  हैं
 1  मल  अंग्रेजी  मे

 ‘Industrial  Co-operatives
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 सुचना  त्रंग  प्रसारण  मंत्री  :  योजना  के  कहने  पर
 पंचवर्षीय  योजनाਂ  का  शासकीय संक्षेप  ते  मलयालम  कन्नड  भाषाओं  में  छापा

 गया है  ।  प्रत्येक  भाषा  में  ५०,०००  प्रतियां  छापी  गई  हैं  ।

 १९५७  के  wet  तक  बेची  गई  प्रतियों  की  संख्या  इस  प्रकार है
 EER

 अलग
 दि  Le  R4&

 मलयालम  रे  ५

 १७,७४६

 रत  सर्ग

 मे

 बिता

 का

 विरत

 fo  ी

 संझा  निल  है तामील  चक  १,०८९
 ~

 Ee)  देश

 मलयालम  ३८६

 as  2,098

 पन्नी ao  स०  मति  योजना की  प्रतियां  किस  तरह  छपाई  जाती  हैं
 ?

 ऐसा  जनसंख्या के

 आधार  पर  किया  जाता  है  अथवा  मांग  के  आधार  पर
 ?

 फ्रेसकर  :  स्वाभाविक  है  कि  मांग  के  भ्राता  पर  ही  इसका  निर्णय  किया  जांता  है  ।

 fall  मोहम्मद  इमाम  :
 उत्तर  भारत  की  प्रमुख  भाषाओं

 में
 कितनी  प्रतियां  छापी  गई  थीं

 और  कितनी  वितरित  की  गई  ?

 डा०  केसकर  :  इसके  लिये  पूर्व-सूचना  चाहिये  ।

 श्री  रंगा  :  दो  gear  संस्करण  निकाले  गये  हैं--एक  में  पुरी  रिपोर्ट  है  पर  दूसरे

 में  संक्षप  |  यदि  यह  ठीक  है  तो  इतनी  कम  संख्या  में  ये  क्यों  बिकी  हें
 ?

 क्या  इनकी  ऊंची  कीमत

 ही  इसका  कारण  है  ?

 फ्रेसकर :  कीमत  अधिक नहीं  है  ।  प्रत्युत  यह  अत्यन्त  युक्तिसंगत  कौर  कम  हैं  ।

 वितरण  की  राज्यवार  है  कौर  कदाचित  यही  इसका  कारण  है  ।

 श्री  रंगा  क्या  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  की  सहायता  से  इसे  उपयोग  में  लाने  के  लिये

 कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ताकि  ये  पुस्तकें  लोकप्रिय  हों  अथवा  बिना  कीमत  वितरित  की

 जा  सकें
 ?

 डा०  कहकर  हां  ।  हम  ऐसा  केवल  सामुदायिक  परियोजना  विभाग
 के

 ate
 ही  नहीं  कर  रहे  किन्तु  पंचवर्षीय  योजना  के  रुचिप्रभ  पढ़ने  योग्य  संक्षिप्त  वृत्तान्त

 को

 सभी  सम्भव  उपायों  से  जन  साधारण  के  लिये  सुलभ  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 यहां  पर
 जिस

 पुस्तक  का  उल्लेख  किया  गया  है  vax  भ्रमण  प्रकार  की  पठन  सामग्री  भी  अत्यन्त

 व्यापक  रूप  में  बेची  जा  रही  हें  भर  वितरित  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  ना  कृ०  गायकवाड़ :  मराठी  शौर  गुजराती  इरादी  अन्य  भाषाओं  में  कितनी  प्रतियां

 छपी  हैं
 झ्र

 यदि  नहीं  तो  कयों
 ?

 fae  —_ wast  में



 १४  १९५७  मौखिक  उत्तर  ३७४४५

 पडा०  केसकर  :
 यह  weet  दक्षिण  भारत  की  भाषाओं  के  बारे  में  है  ।  स्पष्ट ही  माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  इसका  संक्षिप्त  wt  सभी  भाषाओं  में  छापा  गया  है  तथा  मराठी  प्रतियों  की
 संख्या  अन्य  भाषा  से  किसी  प्रकार भी  कम  नहीं  हैं  ।

 fat  भाग  Fo  गायकवाड़  :  कया  महाराष्ट्र  दक्षिण  भारत में  सम्मिलित  नहीं

 प्रलेखित  चलचित्रਂ

 |  ह |
 श्री  wears  हर वानी  :

 af  श्री  दामानी  :

 क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  आजकल  भारत  प्रलेखीय  चलचित्रों  के  निर्माण

 में  संलग्न श्र

 यदि  at, तो  किन  दस्तों  के  wie  वें  ऐसा  कर  रहे  हैं
 ?

 झोर  प्रसारण  मंत्रो  :  सुविख्यात  यूरोपीय

 चलचित्र  निर्माता  श्री  रोजेलिनी से  कुछ  प्रलेखीय  चलचित्र बनाने  के  लिये  कहा  है

 किन्तु  इसके  साथ  ही  उन्हें  अपने  लिये  कुछ  चलचित्र  बनाने  की  स्वतंत्रता  होगी  ।  इस  कार्य  के  लिये

 सरकार  उन्हें कुछ  सुविधाएं  we  कर्मचारियों  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ।  सरकार

 जिन  दाँतों  के  साथ  इन  चलचित्रों  को  लेगी  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 fat  दामानी  :  प्रलेखित  चलचित्र  निर्माण  के  लिये  विदेशी  निर्माताओं  को  आमंत्रित  करने

 का  क्या  कारण  है  क्योंकि  भारत  भारत  की  जीवन  दशाओं  के  बारे  में  उनका  सीमित  ज्ञान

 होता है  ?

 केसकर  :  हम  सभी  प्रकार  के  विशेषज्ञ  रखते  हें  विदेशियों पर  इस  काम  के  लिये

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  ऐसा  एक  या  दो  स्थितियों  में  हमने  किया  है  ।  यह  व्यक्ति  अनुभव

 सम्पन्न  र  सुविख्यात  चलचित्र  निर्माता  है  तथा  नैसर्गिक  geal  के  अध्ययन  के  तो  वह  विशेषज्ञ  हैं  ।

 श्री  संसार  परवानों  :
 कया  भारतीय  डाइरेक्टरों  कौर  निर्माताओं  की  राय  ली  गई  थी  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  stare  हरवानी  ।  मेंने  श्री  संसार  हर वानी  का  नाम  पुकारा  है  ।

 श्री  असार  परवानों  में  ही  श्री  हर वानी  हूं  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय :  मेंने  जब  श्री  भ्रमर  हर वानी  का  नाम  पुकारा  तो  वह  सज्जन  खड़े

 हो  गये  ।  में  भ्रामक  करूंगा  कि  माननीय  सदस्य  अपन  अपने  स्थान  पर  ही  बेठें  ।

 पत्रों  ware  परवानों  में  भ्र पने  स्थान  पर  ही  बैठा  हूं  ।

 महोदय :  किन्तु  सत्य  सदस्य  तो  नहीं  बेठ  हैं  ।  मेरी  कठिनाई  तो  यह  है  कि

 सदस्य  अपने  प्यार  स्थानों  पर॑  नहीं  बैठते
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  सदस्य  अपने  स्थान  पर  बैठे  ।

 गि
 at  में

 Documentary’  Films.
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 कशो  प्रसार  हर वानी  :  क्या  इस  व्यक्ति  को  इस  काम  का  ठेका  देने  के  पूर्वे  उन  भारतीय

 निर्माताओं  कौर  डाइरेक्टरों  से  परामर्श  किया  गया  था  जिन्होंने  विदेशों  में  यश  उपाजेन  किया  है
 ?

 केसकर  :  भारतीय  डाइरेक्टरों  से  परामर्श  करने  की  aaa  नहीं  है  ।  सभा

 को  ज्ञात  है  कि  हम  दर्जनों  प्रलेखित  चलचित्र  विभिन्न  विषयों  के  बारे  में  बनाते  हूं  ।  हम  भारत  केਂ

 भी  अनेक  सुप्रसिद्ध  निर्माताओं  को  यह  काम  सौंपते  हैं  ।  दूसरों  से  भी  यह  कराया  जाता  है  ।

 प्रत्येक मामले  सरकार  के  लिये  भारतीय  निर्माताओं  श्र  प्रमख  डाइरेक्टरों  से  परामर्श  करना

 श्रावक  है  कौर  न  वांछनीय  ही  |

 पुन्नी ब०  स०  मूर्ति  :  यह  विदेशी  विशेषज्ञ  भारत  में  कब  तक  रहेगा  क्या  यह  सच  है  कि

 वह  भारत  प्रस्थान  को  स्थगित  करता  रहा  है  ।

 फेस करके  सच  यह  है  कि  निर्माता  स्वयं  sat  बज  के  लिये  भी  यहां  है
 ।

 चूंकि
 वह  अपने  लिये  चलचित्र निर्माण  करने  के  सिलसिले  में  यहां थे  तो  हम  ने  सोचा कि  जिस

 क्षेत्र  में  वह  विशेषज्ञ  हैं  उसके  सम्बन्ध  में  हम  भी  उनसे  कुछ  प्रलेखित  चलचित्रों  का  निर्माण  करायें  ।

 श्री  संसार  हरवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  चलचित्र
 विभाग नें  रोबर्टो  रोजेलिनी  के  साथ  कॉम  करने  वाले  व्यक्तियों  में  अ्रत्यधिक  वेतन  पर  एक

 दाता  कथा  लेखक  की  सेवाओं  की  व्यवस्था  की  है
 ?

 १डा०  केसकर :  मुझे  याद  नहीं  कि  उनके  पास  कितने  ward  हें  किन्तु  में  ने  बताया  था

 कि
 हम  ने

 अन्य  किसी  कार्य  के  लिये  प्रत्युत  हमारे  लिये  चलचित्रों  का  निर्माण  करने  के  सम्बन्ध
 में  कुहन  सुविधाएं दी  हैं  ।

 मलाबार  स्विमिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लिमिट

 श्री  कौडियाल

 श्री  £:.* है ५  क०  गोपालन
 गेंद

 {

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मलाबार  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  केरल

 की  प्रबन्ध-व्यवस्था ने  झपना  बुनाई  बन्द  कर  दिया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  मिल  को  अपना  मोटा  कपड़ा  बेचने  में  कठिनाई  हो

 प्

 क्या  मिल  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ह

 उद्योग  मंत्री  ae  al

 मिल  ने  हज
 पंत्र

 और  मशीन  की  पुनव्यंवस्था  के  लिये  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास

 निगम  से  ऋण  की  मांग  की  है  ।

 यह  विषय  विचाराधीन  है  ।
 ल्टल्ॉल्ंस्ण  नए

 मूल  sist  में
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 fat  कौडियाल  :  वित्तीय  सहायता  के  भ्र ति रिक्त  कम्पनी  ने  अन्य  किस  प्रकार  की  सहायता

 मांगी है  ?

 fat  मनु भाई  दाह  :  कम्पनी ने  १७  लाख  रुपये  तक  की  वित्तीय  टेकनीकल  सहायता

 मांगी है  ।

 प्रो  कौडियाल  :  क्या  सरकार  उद्योग  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  मिल  को  बन्द  होनें

 से  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करेगी  ?

 fat  सन भाई  शाह  :  यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न नहीं  होता  है  ।  प्रौद्योगिक नीति  सम्बन्धी

 विषय  बार  लोक-सभा  में  स्पष्ट  किया  गया  है  हम  ने  बता  दिया  है  कि  किन  मामलों

 में  हम  प्रौद्योगिक  REY?  के  अ्रत्तगंत  कार्यवाही  करते  हें  |

 ~
 पश्  ao  to  मुनि स्वामी  :  प्रत्येक  महीने  कितने  उत्पादन  की  अनुमानित  हानि  होती  है  ।

 fat  सुभाष  शाह  :  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  सिल  के  विशेष  बुनाई  सेक्शन  को  सितम्बर

 से  पुनः  आरम्भ  करने  का  संकेत  किया  है  ।  हानि  केवल  दो  या  तीन  महीने/कि  उत्पादन  की  होगी
 जो  ३६  लाख  गज  से  है  ।  r

 wae  सिंह
 कया  सानिया  मंत्री  को  मालूम  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  बहुत

 त  से  सूती

 कपड़े  के  मिल  बन्द  पड़े  हैं  ।

 प  भी  मन भाई दाह  :  यह  तो  मलाबार के  बारे  में  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  तो  हम  ने  इटरवीन

 किया  are  कानपुर  की  मिल  को  बन्द  होने  से  रोका  ।

 गस  निर्माण

 T*¥ 800.  ft
 ही०  ना०  मकर्जी : चके :

 श्री  मोहम्मद  gfeura

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  वर्तमान में  (  १)  आक्सीजन  (2)  धुली हुई  )

 (३)  नाइट्रस  ९  इलेक्ट्रोड्स वेल्डिंग  का  कौर  (५)  गस का  कुल

 कितना  उत्पादन

 क्या  यह
 सच  है  कि  कलकत्ता  की  एक  विदेशी  कम्पनी  भारत

 के

 समस्त  उत्पादन  का go  प्रतिशत  से  भी  अधिक  भाग  कर  रही

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ब्यान  में  आई  है  कि  यह  कम्पनी  ON iy  ब्रिटिश  श्रावसीजन

 बरमिंघम का  ही  एक  उपांग है  बरमिंघम  की  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  ब्रिटेन  के

 टिश  रेस्टिक्टिव  प्रैक्टिस  कमीशनਂ  ने  हाल  ही  में  कुछ  शभ्रालोचना  की  कौर

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  उद्योग  में  विदेशी  एकाधिकार  कौर  लाभ  seit  को  रोकने  के  लिये

 कुछ  कार्यवाही करने  का  विचार  हे  ?
 eo

 अंग्रेजी  में

 144
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  :  लोक-सभा के  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 हां  ।  झ्राक्सीजन  गेस  कौर  नाइट्रस  श्राक्साइड  के  बारे  में  ऐसा  ही  है  ।  घुली  हुई

 )  एसिटीलीन का  ८१  प्रतिशत भाग  शौर  वेल्डिंग  के  सामान  तथा  इलेक्ट्रोड्स का  ६५

 प्रतिशत  भाग  यह  कम्पनी  ही  बना  रही  है  ।

 (77)  हां  ।

 जिन  वस्तु भ्र ों  का  उल्लेख  किया  गया  हैं  उनमें  से  केवल  इलेक्ट्रोड्स  कौर  वेल्डिंग  की

 बस्तियों  का  निर्माण  ही  उद्योग  तथा  श्रधघिनियम के  अधीन  भ्रनुसुचित  उद्योग

 के  वर्ग  में  रखा  जाता  है  ।  इस  क्षेत्र में  दो  अन्य  फर्में भी  हें  जिनमें  से  एक  फर्म  ने  पर्याप्त  प्रगति  की

 औद्योगिक  गैस  का  निर्माण  अनुसूचित  उद्योग  नहीं  है  ।  प्रतियोगिता  को  सुविधाजनक  बनाने

 की  दृष्टि  से  नये  एककों  की  स्थापना  अथवा  अन्य  विद्यमान  एककों  के  प्रसार  से  संबंधित  योजनाओं

 पर  सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण  किया  जायेगा  ।

 श्री हो०  ना०  मुकर्जी :  मेंने  एक  संवाद  देखा  है  कि  रेस्ट्रिक्टिंव  प्रेविटसेज

 मे  रिपोर्ट  दी  है  कि  भरी  देश  कम्पनी  का  लाभ  २३  कौर  २४  प्रतिशत  के  बीच  पारो  इन्होंने  तीन
 कम्पनियों &  स्वामित्व  की  बात  छिपा  ली  थी  ।  कमीशन  ने  कम्पनी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के

 लिये  कहा  हूँ  ।  क्या  सरकार  के  पास  इस  ब्रिटिश  उपांग  के  बारे  में  प्राप्त  हें  ौर  यदि  बहुत  लाभ  कमाया

 जा  रहा है  तो  क्या  सरकार  कोई  कार्यवाही करेगी  ?

 श्री  ada  चन्द्र  :  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  में  एक  आयोग  ने  कुछ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  हे  किन्तु

 कम्पनी  ने  ara  की  उपपत्ति  से  श्रसहमति  प्रकट  की  है  ।  इंगलेंड  स्थित  भूल  कम्पनी  के  एक

 रंग  स्वरूप  भारत  में  यह  कम्पनी  कायें  कर  रही  है  कौर  निस्सन्देह  ही  यह  भ्रत्यघिक  पैमाने  पर

 fire  गैसों  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।  भारतीय  कम्पनियां  भी  इस  दिशा  में  रही

 हैं  सनौर  यदि  इन  स्थानीय  उद्योगों  ने  अपने  को  बढ़ाने  अथवा  नये  एकक  स्थापित  करने का  विचार

 किया at  उन्हें  प्रोत्साहित किया  जायेगा  ।

 पानी  ही०  wo  मुकर्जी
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  अधिकांश  गेस  सिलेण्डर

 इंगलेंड  में  ब्रिटिश  रामसजीवन  कम्पनी  से  मंगाये जाते  हें  तथा  हमारे  यहां  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  में  थोड़ी  मात्रा  में  सिलैण्डरों  बनते  सरकार  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 करने  का  विचार  रखती  है
 ?  |

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  सिलेण्डर  बनाने  के  लिये  लगभग  आधी  दर्जन  योजनायें  विचाराधीन  हैं

 कौर  हमें  ara  है  कि  हम  गैस  सिलेण्डर  में  श्रात्मनिभर  हो  जायेंगे  ।

 दें  प०
 नायर

 :
 कलकता  से  प्रकाशित  ३  जनवरी  के  स्टेट्समैन  में  संवाद  छपा  हे--रायटर

 संवाद  एजेंसी  के  श्रनुसार--कि  मोनोपाली  कमीशनਂ  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  इस  कम्पनी

 ने  ब्रिटेन  में  मुनाफा  छिपाये  रखा  है  कौर  अपनी  प्रतिस्पर्धी  तीन  कम्पनियों  के  स्वामित्व  को  छिपाये

 रखने  की  दृष्टि  से  ही  ऐसा  किया  गुया  था  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कौर  इस  बात  को  याद  रखते

 हुये  कि  वेल्डिंग  तथा  अन्य  कार्यों  का  प्रतिरक्षा  उद्योगों  शर  अन्य  कार्यों  के  लिये  अपरिमित महत्व

 क्या  सरकार  इस  कम्पनी  द्वारा  इतना  fer  लाभ  कमाया  वांछनीय  समझती  है
 ?

 ग  मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यह  कम्पनी  भारत  में  स्तुत्य  सेवा  कर  रही  है  ।  यह  अपना  कायें  बढ़ाना

 चाहती  है  |  हमने  उनसे  कहा  है  कि  वे  हमें  रुपया  समवाय  में  परिवर्तित  कर  नया  नाम  रख  दें  और

 तीय  पूंजी  स्वीकार  करें  ताकि  कुछ  भ्रंश  में  भारतीय  भी  इसके  संचालक  बन  सकें  ।  दूसरी  भारतीय

 कम्पनियों को  भी  इस  प्रकार  के  कारखानों  की  स्थापना  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  हैं  ।

 भी  प०
 नायर

 :
 में  एक  और प्र दन  पूछना  चाहता हूं  ।  इस  कम्पनी  में

 कितनी
 पूंजी  लगी

 हुई  हे  इसमें  विदेशी  पूजी  का  कितना प्रेम  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  इसमें  केवल  एक  ही  भारतीय

 है  ;  बह  भी  नियमित  डाइरेक्टर  न  होकर  एसोसिएट  डाइरेक्टर  है
 ?

 fat  सतीश  चन्द्र  :  कम्पनी  की  वर्तमान  अधिकृत  पूंजी
 ४

 क्रोड़  रुपये  है  इसमें  से  १  करोड़
 ३२  लाख  रुपये  की  श्रभिदत्त पूजी है जो पूजी  है  जो  प्राप्त  हो  गई  |  सम्पूर्ण  पूंजी  ब्रिटेन  स्थित  मूल  कम्पनी  द्वारा

 दी  गई  हे  ।  अब  कम्पनी  परिचित  पूंजी  को  बढ़ाकर दो  करोड़  कर  देना  चाहती है  ।  इस  प्रकार ६०
 लाख  मूल्य के  श्रंशधारी  भारतीय  ३०  प्रतिशत  भाग  भारतीयों  से  संबंधित  रहेगा  कौर शेष

 का  संबंध  ब्रिटिश  कम्पनी  से  है  ।

 prea  महोदय :  पौर  डाइरेक्टर ?

 ह ०  प०  नायर क्या  इस  कम्पनी  की  प्रबन्ध  व्यवस्था से  केवल  एक  ही  भारतीय सम्बद्ध

 हे  ait वह  भी  नियमित  डाइरेक्टर  न  होकर  केवल  एसोसिएट  डाइरेक्टर  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष
 :

 यह  सच  है  लेकिन  जैसा  मेरे  सहयोगी  ने  कभी  बताया है

 हम  कम्पनी  का  नाम  तक  बदल  रहे  हें  ।  इसमें  भारतीय  डाइरेक्टर  भी  बढ़  जायेंगे  ।  भारतीय  पूंजी  बढ़ने
 पर  इस  प्रकार के  परिवर्तन  की

 श्री  दास प्पा  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  कम्पनी  में  निर्मित  इलेक्ट्रोड्स  की  मात्रा  देश  की  मांग

 पूरी  करने  में  पर्याप्त  नहीं हें  तथा  उसकी  किस्म भी  अच्छी  नहीं है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यह  सच  नहीं  है  ।  किस्म  बहुत  wea  है  ।  उस  कम्पनी  के  अ्रतिरिक्त तीन

 दूसरी  कम्पनियां  भी  इलेक्ट्रोड्स  निर्माण  करती  हें  ।  इसके  निर्माण  संबंधी  are  भी  योजनायें  चल  रही

 हें  जिससे  देश  श्रात्मनिभर हो  जायेगा

 श्री  क्या  यह  रुच  है  कि  कछ  मात्रा  में  इलैक्ट्रोड्स  कभी  भ  बाहर  से  मंगाया

 जता  हैँ  क्योंकि  यहां  पर  बनने  वाले  इलेक्ट्रोड्स की  किस्म  अच्छी  नहीं

 TU  म  पथ  :  लगभग  ३५  लाख  रु०  की  कीमत  का  इलेक्ट्रोड्स  धातु  जोड़ने  का

 सामान इस  देश  में  मंगाया  जाता  है  ।  किन्तु  यह  बुरी  किस्म  के  कारण  नहीं  प्रत्युत  मांग  पूर्ति  में
 व्यवस्था के  अभाव  से  ऐसा  होता  है  ।  हम  इसे  व्यवस्थित  कर

 श्रतुतसर  में  विस्थापित  व्यक्ति

 16०२.  श्री  रघुनाथ  सिंह  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह
 सच

 है  कि  कोहाट  के  विस्थापित  व्यक्तियों
 के

 कुछ  परिवार  wa  भी  अ्रमृतसर

 में  शिविरों  में  पड़े  हुये  gate  उनको  बसाने  के  लिये  श्रब  तक  कोई  व्यवस्था  नहीं की  गई  है  ;  शौर

 मूल  sist  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोहाट  अथवा  सीमान्त  श्रादिमजाति  क्षेत्रों  से
 कराये  दार

 णार्थी wa  भी  लाहोर के  भारतीय  शरणार्थी  शिविर  में  रहते  हैं  कौर  उनको  कभी  तक  भारत
 त  नहीं

 भेजा गया  है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंडयक  कॉर्प-नेत्रो  मेहर  चन्द
 :  ste  कोहाट के

 कई  परिवार  अमृतसर  लाहौर  के  ट्रांजिट  कैम्पों  में  रह  रहे  हें
 ।

 लाहौर  में  रहने  वाले  परिवारों  को

 भारत  में  लाकर  बसाने  शर  अमृतसर  में  पहले  से  जाये  हुये  परिवारों  को  बसाने  की  हर  मुमकिन

 कोशिश की  जा  रही  है  ।

 शो  रघुनाथ  fag
 :

 यह  लोग  कितने  दिनों  से  लाहौर  में  पड़े  हें  श्र  श्री  तक  यह  लोग

 स्तान  क्यों  नहीं  लाये  गहरे  ?

 श्री  से हरचन्द  खन्ना  :  जहां  तक  कोहाट  के  शरणार्थी  परिवारों  का  ताल्लुक  है  वह  शायद  कोई

 38,  ४०  परिवार  हें  ate  जिनमें  कि  रह  रहे  भ्रांतियों  की  तादाद  २००  के  करीब  कुछ तो  पिछले

 साल  से  हें  और  बहुत  से  इस  साल  से  हें  लेकिन  कभी  चन्द  एक  दिनों  में  वह  १८  या  २०  परिवार  तो

 हिन्दुस्तान  श्राचुके  हैंगर  २०,  २२  परिवार लाहौर  में  बाकी  रह  गये

 fads  व्यापार  बोड़े

 कि

 1६०३.  श्री  वें०  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  कोई  विदेश  व्यापार  बोर्ड
 स्थापित किया  है

 यदि  तो  ate  को  क्या  क्या  कत्तव्य  श्र  कार्य  सौंपे  गये  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  :  ate  हां  ।  देश  की

 वाणिज्यकीय  areal  के  प्रति  समन्वित  दृष्टिकोण  उत्पन्न  करना  ak  वाणिज्य को  प्रभावित

 करनें वाले  विषयों  से  संबंधित  संगठनों  के  परिग्राही  एवं  व्यापक  कार्य  संचालन  की  व्यवस्था ही

 बोर्ड  का  कार्य  है
 ।

 बोर्ड  मुख्य  रूप  से  निर्यात  में  अभिवृद्धि  करने  कौर  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  के
 लिये

 प्रयत्नशील है  ।

 fat दें  qo  नायर :  बोर्ड  निर्यात की  दूरगामी  संभावना  पर  विचार  करेगा  अथवा  एकदम

 बाद  वाले  वर्षों  पर  ही  विचार  करेगा  ?

 पढ़ो  सतीश  चन्द्र
 :  बोर्डे का  मुख्य  उद्देश्य  निर्यात  तथा  aaa  के  विविध  पतलूनों से  संबंधित

 विभिन्न  एजेंसियों  के  कार्य का  समन्वय  करना  है  ताकि  यह  कार्य  रीतिबद्ध  एवं  व्यापक  रूप  से  किया
 जा  सके

 रोमन  तारफेदवरी  सिन्हा
 :

 कया  यह  सच  है  कि  विदेश  व्यापार  बोर्ड  ने  अपनी  हाल की
 मीटिंग में  यह  व्यक्त  किया  है  कि  निर्यात  dada  संबंधी  विभिन्न  परिषदों  द्वारा  आगामी वर्षों

 के  लिये  निर्धारित लक्ष्य  बहुत  अधिक क्या  उन्होंने स्वयं  कोई  लक्ष्य  नियत  किया है  ;  भ्र ौर  यदि

 et  नन होता  यह
 कितना  हे  ?

 —

 गे  मल  भ अंग्रेजी  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 बोर्ड  की  बैठक  प्रभी  केवल  एक  बार  हुई  उसने  विधि  निर्यात

 परिषदों  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  था  ।  जिन  विदेशी  बजारों  में  हमारी  वस् तुझ ों  का  निर्यात

 हो  सकता है  उनके  प्रकृष्ट  श्रष्ययन  के  बारे  में  इसने  ०  सुझाव  दिये  हैं  ।  विस्तृत  ब्यौरे  पर  विचार
 करने का  अभी  उसे  पर्याप्त  अवसर नहीं  मिला  है

 पन्नी  दामानी  :  क्या  व्यापार  तथा  उद्योग  क्षेत्र  से  किन्हीं  व्यक्तियों  को  इसमें  सम्मिलित  किया

 गया  है
 ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसा  करने  के  लिये  विचार  कर  रही

 ची  सतीश  चख  :  इस  ats  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  ग्र धि कारी  हैं  ।  संयुक्त  सचिव

 इसके  चैयरमेन  हरचन्द  विदेश  व्यापार का  महा  निदेश कਂ  भी  किया  गया  निर्यात

 भर  के  मुख्य  नियंत्रक  र  व्यापार  निगम  के  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  इसके  सदस्यों  में  हैं  ।

 बों  ar  कार्य  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  शर  एजेंसियों  की  कार्यवाहियों  को  समन्वित  करना हूँ  ।

 शी वें० प० प्०  कया  ठेकेदारों  शौर  व्यापारी-संघों  की  क्रिया  के  फलस्वरूप  कीमतों

 में  होने  वाले  उतार-चढ़ाव के  प्रश्न  पर भी  विचार  करेगा  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  बोर  सभी  संगत  बातों  पर  विचार
 करेगा

 तारकेदवरी  क्या  ug  विदेश  व्यापार  निर्यात  की  जोखिम पर  भी

 विचार  करेगा  aaa  इसके  लिये  सरकार  स्वेता  भिन्न  निगम  की  स्थापना  करेगी  ;  कौर  यदि

 तो  यह  निगम  कब  स्थापित किया  जायेगा  ?

 fet  rae  af  :  इसके  लिये  निर्यात जोखिम  निगम  की  स्थापना  की  जा  रद्दी हैं  ।

 होजरी  बनियान  ofa )  निर्माण  के  लिये  सुइयां

 1*  ६९०५.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  होजरी  बनियान  निर्माण  में  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  नान-सिंगर

 १८  गज  जी०  एम०  एफ०  की  जापानी  सुइयों  पर  सरकार  द्वारा  नियंत्रण  अथवा  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया

 क्या  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 दक्षिण  भारत  में  व्यापक  रूप  से  प्रयुक्त  कढ़ाई  की  जापानी
 महीनों  में  भारत  निर्मित  सुइयां wear  श्रनुपयुकत  हैं  ;

 क्या  भारत  सरकार  को  इस  संबंध  में  दक्षिण  भारत  के  होजरी  निर्माताओं  की  भोर  मे

 कोई  श्रम्यावेदन प्राप्त  gars  कौर

 यदि
 इस

 विषय
 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ्  य

 faa  अंग्रेजी  में
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 मंत्री  सुभाष  जनवरी-जून  १९५७  में  होजरी  निर्माण  में

 प्रयुक्त  की  जानें  वाली  १८  गेज  जी०  एम०  एफ०  सुइयों  के  के  लिये  पिछले  कोटे  के  ६०

 दत  भाग  के  लिये  स्वीकृत  श्रायातकर्त्ताओओं को  सामान्य  लाइसेंस  दिये  गये  थे  ।  १०००  सुइयों की  सी  ०

 कराई  एफ०  )  मूल्य  १०००  रुपय ेसे  कम  होने  की  स्थिति  में  जारी  किये  गये

 लाइसेंस  वैध  नहीं  थे  ।  eyo e में  स्वीकृत  श्रायातकर्त्ाप्रों  को  कोटा  लाइसेंस

 जारी  करना  समाप्त  कर  दिया गया  है  ।

 नहीं

 हा

 श्रम्यावेदनों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  अगली  अवधि  के  लिये  नीति  निर्धारित

 करते  समय  समुचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्रीमती  पार्वती  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  भारत  में  सुइयां  न  बनने  अ्रथवा जो बनती जो  बनती

 हैं  उनके  aaa  अनुपयुक्त  होने  तथा  विगत  अवधि  में  अरयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  अथवा

 लाइसेंस  न  देने  के  परिणामस्वरूप  भारत  में  उपलब्ध  होने  वाली  सुइयों  की  कीमत  काफी  बढ़  जाने

 के  बारे  में  अभ्यावेदन  दिये गये  थे  ?

 tat  मनु भाई  शाह  :  मैं  प्रदान  को  तीन  भागों  में  विभक्त  करता हूं  ।  यह  सच  नहीं है
 कि  भारत  में  निमित  सुइयां  सन्तोषजनक  नहीं  हैं  ।  होजरी  उद्योग  के  लिये  कुछ  wer  किस्मों  का  अभी

 wei  निर्माण  प्रारम्भ  नहीं  ६: ह  है  ।  जैसा  माननीय  सदस्या ने  कहा  आयात  की  कमी  से  कीमतों

 में  प्रतीक  वृद्धि  नही ंह  हम  इस  बात  पर  विचार कर  रहे  हैं  कि  सुइयों  की  कमी  के  बारे  में  क्या  ये
 भ्रम्यावेदन  सही  हैं  प्र  यदि  तो  array  ग्रन्थि  के  लिये  कौर  किस  नीति  का  अनुकरण  किया

 जाये ं|

 |
 ध्प्राध्  में  सहकारों  कपड़ा  मिलें

 १६०६.  श्री  बैंक  सुरैया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सहकारिता  के  श्राघार  पर  ate  गर  सरकारी  उद्योग  द्वारा  प्राप्त  प्रदेश में  प्रारम्भ

 किये  जाने  वाले  सूती  वस्त्रों  के  मिलों की  संख्या  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  जारी  किये  गयें  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  प्रावश्यक  मशीनों के  आयात के  लिये  जिनमें  तकलियां  भी  सम्मिलित

 सरकार ने  क्या  व्यवस्था  की  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  आंध्र  प्रदेश  में  सहकारिता

 के  आधार  पर  एक  श्र  गर-सरकारी  उद्योगों  की  सहायता  से  दो  सुती  वस्त्र  मिल  आरम्भ करने  का
 विचार है  ।  १९४५३  श्र  Pauw F at में  दो  कताई मिल  स्थापित  करने  के  लिये  भी  लाइसेंस  जारी  किये

 गये  थे
 कौर  wifes रूप  में  काम  करने  ताले  शिल  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ।

 हों
 ।  लोक-सभा  के  fe  त

 पर  विवरण  रखा  जाता  है
 परिशिष्ट  aq

 wa  संख्या  २३]
 एएए  ए  एएए एएस  अवसथ  a

 taa  wit
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 भारत  में  उपलब्ध  न  होने  को  स्थिति  में  इन  मिलों  के  लिये  श्रावक  मशीनों  के  sara
 को  अनुमति  सरकार  द्वारा  इस  दात  पर  दो  जायंगी  कि  इन  मशीनों  की  कीमत  का  भुगतान  समय

 समय  पर  निर्धारित  नीति  के  अनसार  कियां  जायेगा  |

 श्री  बैंक  सुरैया  :  इन  सूती  वस्त्र  के  मिलों  को  सरकार  अथवा  वित्त  निगम  द्वारा  कितना

 feat  जायगा  ?

 शी  सतीश  सभी  चार  मिलें--दो  नये  और  दो  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में

 का  प्रसार  करिया  जा  रहा  है  ।  जहां तक  एक  सहकारी  मिल  का  संबंध  है
 राज्य  सरकार

 की  ओर
 से

 एक  प्रस्ताव  मिला  था  कि  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  संस्था  की  २०  लाख  रुपये  दिये  जायेंगे

 तथा  २०  लाख  रुपये की  अन्य  राशि  stenting वित्त  निगम  को श्रोर से  दो  जानो  चाहिये  ।  राज्य
 कार को  बताया  गया  है  कि  वह  भी  इस  कार्य  के  लिये  रुपये  का  बन्दोबस्त करे  |

 जो  बैंक  सुनाया  :  हथकरघा  बुनकर  समिति  द्वारा  area  feet  जाने  वाले  सहकारों

 मिल  के  अ्रतिरिक्त  क्या  सहकारी  आधार  पर  अन्य  सुती  वस्त्र  मिल  चलाने  का  भी  प्रस्ताव हू

 श्री  सतीश  चख  :  एसा  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  की  कौर  से  कराना  चाहिये  |  झ्राजकल  इस  प्रकार

 का  कोई प्रस्ताव नहीं  है  ।

 श्री ब०  स०  मति  :  यह  सहकारी  मिल  कहां  स्थापित  किया  जायेगा
 ?

 क्या  राज्य  सरकार

 हथकरघा  बनकर  सहकारी  मिल  को  ग्रामीण  सहायता  देने  के  लिये  इच्छा  ह
 ?

 पथरी  सतीश  च  :
 हमने  राज्य  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि  वे  भी  इस  मिल  में  कुछ  हिस्सा

 स्टार  वर्तमान  में  प्रस्ताव  यह  है
 कि

 बुनकर  समिति  कौर  केन्द्र  स्थित  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ही

 xa  दिदा  में  अंशदान  करें  ।

 श्री  ao  स०  मात  :  यह  कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  उन्होंन  तलंगाना  क्षेत्र  का  सुझाव  दिया

 fart हेमा  art  प्रदेश  में  सुत  की  भ्रत्यधघिक  खपत  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  इस

 पर  विचार  करेगी  कि  सिकन्दरा बाद के  मिल  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ा दी  जाये  ?

 मंत्री  (  श्री  मनु भाई  :  सभा को  विदित  ही  हे  कि  हम  क्रिस  भी  सैक्टर  में  नयी

 तकलियां  लगाने  की  स्वीकृति नहीं  दे  ३०  लाख  तकलीफों की  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा

 चकी  हैं  ।

 मिलना क्षत्र  का

 1*६०८.  श्री  वबोडयार
 :

 योजना  मंत्री  २७  १९५७  के  तारांकित प्रशन  संख्या  ३८८

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  मिलना  क्षेत्र  के  संवर्धन  के  लिये  सरकार  से  कोई  उसर

 श्रान्त हुआ  ह  ;

 यदि  तो  उनकी  सिफारिश  क्या-क्या
 ——  टल

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 Rye  लिखित  उत्तर  १४  अगस्त  १९५७

 sore  mie  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  wo  ता०
 :  (#)

 ही

 मलनाड  में  परिवहन  तथा  संचार  के  विकास  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  अपनी

 वर्षीय  योजना  में  २२२  २४  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया हैं  ।  इसमे ंसे  VeYo-Ys  के  लिये  ५१.  ३८

 लाख  रुपये  का  उपबन्ध  है  ।

 श्री  क्या  यह  सच  हें  कि  भारत  सरकार  ने  मिलना  की  जनता  की  भावनाओं  की

 gta  के  लिये  मलनाड  विकास  ats  नामक  परिनियत  निकाय  की  स्थापना  स्वीकार  कर  ली

 पृश्नी  ल०  ना०  मिश्र :  इस  ate  की  सिफारिश  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  १९४५०  में

 स्थापित  रामनाथन  समिति  ने  की  थी  ।  वित्तीय  अवस्था  के  कारण  ats  की  स्थापना  संबंधी  सिफारिश

 को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  था  ।

 श्री  लाचार
 :

 सरकार  इस  प्रकार  के  निकाय  की  स्थापना  पर  पुेवित्वार  करेगी
 ?

 योजना  उपमंत्री  sate  wo  :  यद्यपि  रामनाथन  समिति  ने  इस  प्रकार  का

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  थी  किन्तु  जितने  भाग  में  मिलना  क्षेत्र  स्थित  है  उसके  लिये  बोलें

 बनाने  पर  वह  चार  राज्यों  मे ंसे  होकर  निकलता प्रत  उसे  खर्चे  का  अधिकार देना  उचित  सह

 होगा ।  यह  भी  अनुभव  किया  गया  कि  इन  चार  राज्यों  के  पास भी  मलनाड  के  विकास  के  संबंध  में

 नायें  हैं  इस  अवस्था  में  इस  प्रकार  के  निकालो  स्थापना  से  कोई  उपयोग  नहीं  होगा  ।

 पश्तो  दासप्पा  :  मेंने  माननीय  मंत्री की  यह  बात  सुनी  हे  कि  मिलना  क्षेत्र  चार  राज्यों  में  व्याप्त

 हू  बोड़े की  स्थापना  भ्रावव्यक  नहीं  अब  ये  सब  एक  एक  राज्य  के  अंतगर्त  श्री  गये  हैं

 मानवीय  मंत्री  अपनी  राय  पर  पुर्नविचार  कर  बो  की  स्थापना  करेंगे  ?

 श्री इया० नं० इया  ०  सिर :  अब  इस  प्रकार के  बोर्डे  की  स्थापना  का  आघार  ही  पेदा  नहीं  होता

 हूं  क्योंकि  सब  क्षेत्र  एक  राज्य  ध. के अन्तर्गत  श्री  गये  हैं  ।

 लिटल

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 जहाजों  फे  डीज़ल  इंजनोंਂ  का  निर्माण

 &o¥, Wt Ho qo श्री  मं०  वें  ०  कृष्ण  राव
 :

 क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  जहाजों  के  डीजल  इंजन  निर्माण  करने  के  लिये  विशाखपत्तनम् में
 कारखाना  स्थापित  करने का  निर्णय  कर  लिया है  ;  कौर

 यदि  अभी  तक  कितनी  प्रगति हुई

 मंत्री  मनु भाई
 :  कौर  सरकार  ने  देश  में  जहाजों  के  डीजल

 इजनों  के  निर्माण  के  लिये  एक  कारखाना  स्थापित  करने के  लिये  छः  विदेशी  फर्मों  से  sears  मांगे
 इनकी

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।

 कारखाने  की  स्थापना  के  बारे में  कभी  निर्णय  नहीं  किया
 गया है  ।

 क
 4

 मूल

 Marine  Diesel  Engines.
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 पाकिस्तान  में  एक  भारतीय  राष्ट्-जन  को  गिरफ्तारी

 1*  ९०७.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  पुलिस  द्वारा  एक  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  है  जो

 fe  aga  संबंध  पाकिस्तान  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  से  बताता  उसके  पास  भारतीय  मुद्रा

 में  ४०,०००  रुपये  पाये  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  मामले  की  जांच  करायी  गयी हे  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 fast  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल

 सरकार से

 समाचार  पत्रों  में  इस  प्रकार का  एक  समाचार  देखा  हूँ

 ate  गिरफ्तार  व्यक्ति  का  यह  कथित  कथन  बिल्कुल  निराधार  हे  कि  उसका

 पाकिस्तान  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  से  संबंघ  है  ।

 श्रमिकों  के  लिये  स्वास्थ्य  स्थान

 थी स०  स०  बनर्जी  :  क्या  श्रम  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रमिकों के  लिये  स्वास्थ्य  स्थानों  की  व्यवस्था  करने  के  संबन्ध  में  कोई  प्रस्थापना

 है  ;  भोर

 यदि  तो  उनकी  इस  समय  क्या  स्थिति  है
 ?

 पम  उपमंत्री  alae  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 त्रिपुरा  में  पुनर्वास-कार्य

 1*६१०.  श्री  ददारय  पुनर्वास  तथा  भ्रल्पसंख्यक  कायम-मंत्री  यह  बताने को
 करेंगे कि

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  के  सहायता  तथा  पुनर्वास  विभाग  ने  इस  are  का  कोई  सुझाव
 दिया  है  कि  सामना  में  कृष्णपुर  चाय  बागान सिमना  चाय  बागान की  भूमि

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  att  कर  लिया  जाये  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  भूमि  पर  पिछले
 ४०

 या  ६०  वर्षों  से  ख़ादिम  जाति  के  लोग

 तथा  हिन्दुस्तानी  भाषी  लोग  रह  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  उस  स्थान  पर  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने के  लिये

 बह  भूमि  उन  पृव॑वर्त्ती लोगों  से  छीन  ली  गयी  तो  उससे  लगभग  ३००  परिवारों  को  बेदखल  होना

 बिग  ;

 क्या  इस  का  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  प्रार्थना  की  गयी  है

 इस  प्रस्थापना  को  कार्यान्वित  न  किया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उस  संबंध  में  क्या  कायवाह्दी  की  जा  रही

 तथा  श्रल्पसंरयक  कार्य-मंत्रो  मे हरचन्द  हां  ।  इन  बागानों

 में  बंजर  पड़ी  हुई  भूमि  करने  की  प्रस्थापना है  ।

 मल  wast  में
 "Health  Resort
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 कौर  कुछ  लोगों  ने  इस  बात  का  दावा  किया  है
 कि  वे  उस  भूमि  पर  बसे

 थ  ~  we
 हे

 a

 त्रिपुरा  प्रशासन  से  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 मिट्टी  फे  ada  तथा  कुम्भकारी  उद्योग  के  मजदूर

 1६११. थी  ब०  स०  मस्ती  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  २३  rex  के  तारांकित

 २७४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिट्टी  के  बतन  तथा  कुम्भकारी  उद्योग  के  मजदूरों  में  सिलिकोसिस  तथा  क्षय  रोग

 के  अधिक  झायात  को  कम  करने  के  लिये  फैक्टरियों  के  मुख्य  मंत्रणादाता  के  संघहन  द्वारा  की  गयी

 को  राज्य  सरकारों  ने  कार्यान्वित  किया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम निकले  हैं  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  ate  मिट्टी  के  बर्तन  तथा

 कारी  उद्योग  के  मजदूरों  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा  के  लिये  फैक्टरियों  के  मुख्य  मंत्रणादाता द्वारा  की  गयी

 सिफ़ारिशों  राज्य  सरकारों  को  एक  मास  पहले  ही  तो  भेजी  गयी  आशा  है  कि  वे  इन्हें  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यावाहियां कर  रही  होंगी  ।

 डीडवाना

 1*६१२- श्री
 स०  दा०  माथुर  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  डीडवाना  में  उत्पादित  नमक  उस  जिले  के  निवासियों  को  उपभोग
 के  लिये  आबंटित  नहीं  किया  जाता  है  :  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  हाँ  ।

 नमक  के  वितरण  के  लिये  क्षेत्रीय  योजना  के  अधीन  नागौर  जिला  में  डीडवाना

 स्थित  है  )  ae OS  १९५७  में  पच मादा  तथा  सांभर  नमक  स्त्रोतों  से  सम्बद्ध  कर  दिया

 था  डीडवाना  नमक  स्त्रोत  से  राजस्थान  सरकार  को  संगीत  किये  गये  नमक  में  से  $0,000  मन

 चूर  ज़िले  के  लिये  भ्रावंटित  कर  दिया  गया  था  ।  डीडवाना  में  उत्पन्न  खाने  के  नमक  की  सीमित

 मात्रा  में  से  शोष  नमक  पंजाब  के  हिसार  जिले  की  मीटर  लाइन  पर  पड़ने  वाले  स्थानों  को  संभारित  कर

 गया  था

 फिर  अब  यह  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  कि  डीडवाना  को  वही  के  स्थानीय  स्त्रोतों  से  नमक

 मिल  जाये  ।

 झा काश वाणों के  कार्यक्रम

 १*६१३.  श्री  नाशिर  भरुचा  :  क्या  सुचना  Whe  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  झ्राकाशवाणी के  संगीत  कार्यक्रमों  शास्त्रीय  अथवा  सरल  संगीत

 कार्यक्रमों
 \¥  लिये  समय  निर्धारित  करने  के  कोई  विशेष  सिद्धान्त  हैं

 ;

 मल  wast  में

 and  ceramic  industry.

 A.LR.  Programme.

 ‘Tight  music,
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 यदि  तो  वे  कौन  कौन  से  भ्राता  हें  ?

 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री  कौर  संगीत  का  केन्द्रीय परामशे

 दाता  बो  आकाशवाणी  की  संगीत  नीति  की  मुख्य  मुख्य  बातें  निश्चित  करता  है  जैसे  कि  संगीत

 कार्यक्रमों  का  संगोत  के  विभिन्न  उनके  प्रसारण  का  alc  संगीत  कार्य  क्रमों

 का  स्तर  ऊंचा  उठाने  के  लिये  ara  जाने  वाले  उपाय are  ।

 जूते  बनाने  का  उद्योग

 1६१४.  को  गणपति  रास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 छोटे  पैमाने  के  एककों  द्वारा  जूते  बनाये  जाने  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  ने  कया  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (on  मनु भाई  :  लोके  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 [afers  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्घ  संख्या  २४]

 कपड़े  को  मिलों  का  बन्द  हो  जाना

 TEL.  श्री  जाघव  :  क्या  वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  २२  १९४५७  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  १६४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लाभ-चालन के  कारण  कौन-कौन
 सी  कपड़ा

 मिलें  बन्द  कर
 दी

 गई  हैं
 ;

 वे  कब  से  बन्द  कौर

 क्या  उन  मिलों  के  करवे  ठीक  अवस्था  में

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  आर  लोक  सभा-पटल

 भर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ord |

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  लोक  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 हथकरघे का  कपड़ा

 1६१६.  श्री  तंगा मणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  मद्रास  राज्य  में  हथकरघे  के  कपड़े  का  बहुत  सा  स्टॉक

 नइकंट्रा  हो  गया  और

 )  यदि  तो  सरकार  उस  स्टॉक  की  बिक्री  के  लिय  कया  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 रखती

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  सरकार  को ज्ञात है  कि  मद्रास

 राज्य  में  हथकरघे  के  कपड़ों  का  कुछ  स्टॉक  इकट्ठा  हो  गया

 भ्रमित  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड  की  स्थायी  समिति  ने  इस  समस्या  पर  विचार  करने  के

 लिये  १९४५७  में  एक  उपसमिति  नियुक्त  की  थी  ova  उपसमिति  के  प्रतिवेदन  की

 झर  उस  पर  हथकरघा  ars  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा
 कीं

 जा
 रही  है

 ।

 3.0
 ata

 Uneconomi  orking
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 “  चोरी  उद्योग  में  भविष्य  निधि  योजना

 1६१७.  श्री  का०  ना०  पांडे  :
 कया  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बता  '  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार के  चीनी  के  उस  समय  जबकि  चीनी  उद्योग

 भविष्य  निधि  शभ्रधिनियम  लागू  होता  भविष्य  निधि  योजना  के  प्रयोजन  के  लिये  अपने

 चोरियों  के  वेतनों  की  गणना  करत  समय  उनके  प्रतिदारण  भत्तों  को  ध्यान  में  रखते

 क्या  उन  कारखानों  ने  wa  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिये  प्रतिदारण  भत्तों  को  गिनना  बन्द
 कर  दिया  ar

 यदि  तो  कब  से  श्र

 श्रम  उपमंत्री
 आबिद

 :

 कमेंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  पैरा  २९  की  व्याख्या  जिसके  seit  भविष्य-निधि

 अंदा  दोनों  को  गणना  प्रति धारणा  दत्त  Fava  पर  की  जाने  की  अपेक्षा  ३  2-9-4 G

 अर्थात , ्  उस  तिथि  से  समाप्त  कर  दी  गयी  जिससे  कि  चीनी  के  कारखाने  योजना  के  प्रवीन  लाये
 क्योंकि  यह  व्याख्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अ्रघिनियम  के  घिन  मजूरी  परिभाषा  से

 असंगत  समझी  गयी  |

 तार

 T*ees.  श्री  नारायणन  मेनन
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  of

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  राज्य  में  त्रिपुनिथुरा  स्थान  पर  शीघ्र  ही  तार  )  बनाने

 का  एक  कारखाना  स्थापित  करिया  जा  रहा

 यदि  तो  उस  कारखानें  पर  कितनी  पूंजी  लगाने  का  विचार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  समवाय  भारत  कौर  जापान  का  एक  संयुक्त  उपक्रम  होगा  ;

 यदि  तो  यह  संयुक्त-उपक्रम  किन  शर्तों  पर  प्रारम्भ  किया

 उद्योग  उपमंत्री
 मनु भाई

 :
 हां

 ।
 केरल  राज्य  के  त्रिपुनियुरा स्थान

 पर  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  उद्योग  कौर  विनियमन )

 १९४५१  के  भ्रमित  एक  लाइसेन्स  के  लिये  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।

 आवेदन  पत्र  में  ५०  लाख  रुपये  की  प्राधिकृत  पूंजी  का  उल्लेख  किया  गया है
 |

 stat

 विदेशी  सहकारिता  की  शर्तों  के  बारे  में  भी  विचार  हो  रहा  है  ।

 वस्त्र  निर्वात

 1६१९६.  श्री  श्रीनारायण दास  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बतान  की  कपा  करेंगे
 fr

 भारत  से  वस्त्र  निर्यात  की  इस  समय  क्या  स्थिति

 १  मूल  अंग्रेजी में

 ‘Retaining  allowance.

 "Collaboration.
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 कुछ  समय  पावं  भारत  से  ब्रिटेन  को  कपड़े  के  निर्यात  को  उच्चतम  सोमा  के  सम्बन्ध  में

 जो
 पारस्परिक

 समझौता  हुजरा  कया  उसका  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  किस  प्रकार  को  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  गयो  शौर

 var  ब्रिटेन  को  कपड़ा  भेजने  वाले  wear  देश  भी  निर्यात  को  इक  प्रकार  को  उच्चतम

 सीमा  से  सहमत  हो  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  १९५७

 में  लगभग  ३६२०  लाख  गज़  कपड़े
 का

 निर्यात  किया
 गया  स  wale  में  निर्यात

 किये
 गये  कपड़े की  मात्रा  PEXG  की

 इसी  में  निर्यात  किये  गये  कपड़े
 को

 मात्रा
 कि  ३१८०

 लाख  गज  से  २४  प्रतिशत  अधिक  थी  ।

 भारत  से  ब्रिटेन  को  कपड़े  के  निर्यात  को  कोई  उच्चतम  सो  नहीं  निर्धारित  को  गयो

 cat  उत्पन्न  नहीं  होता

 जहां  तक  सरकार  को  ज्ञात  कोई  भो  देश  कंपने  निर्यात  को  उच्चतम  सोमा  निश्चित

 करने  पर  सहमत  नहीं  ड्

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 1*६२०.  2
 डा०  राम  सुलग  सिंह  :

 |  की  दामानी
 :

 | at  राम  शंकर  लाल
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  पूर्वी  जमनी  कौर  चेकोस्लोवाकिया  से

 fra  भुगतान  के  sare  पर  मशीनों  तथा  सत्य  पूंजी  वस्तुभ्नों  के  संभरण  के  लिये  बातचीत  कर  रहा
 .

 है  |

 यदि  तो  क्या  उनके  बारे  में  भ्रान्ति  fasta हो  गया  श्र

 उन  देशों  से  कौन  कौन  सो  मशीनें  तथा  पूंजी  वस्तुएं  मंगाया

 बिलिय
 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश

 रूस गरीर  ata  लोकपत्रात्मक  गणराज्य  के  विदेशो  व्यापार  संगठनों  से  कुछ  सं
 की  गई  चेकोस्लोवाकिया  भो  कुछ  अन्य  देशों  क  साथ  जिनमें  शामिल  कभी  बच्चों  चल

 रही

 रूस  तथा  जर्मन  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  से  कपड़े  की  मशीनों  रूस  से  छापने  को

 मशीनों  के  arta  के  सम्बन्ध  में  संविदाएं  की  गई

 - ग  मूल  अंग्रेजी  में

 State  Trading  Corporation  of  India  (Private)  Limited.

 Contracts,
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 ga  पारित स्  चेप  q  विधेयक

 भो  वासुदेवन नायर 1*6२१.
 ह  श्री  waar  दरशन

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  प्रैस  परिषद  विधेयक  के  बारे  में  प्राग  कार्यवाही  करन  का

 विचार  नहीं  रखती  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 करो  प्रसारण  :  प्रैस  परिषद  विधेयक

 १  £  ५६  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  था  रोक  विचार  करने  गौर  पारित  करन  के  लिय  लो

 सभा  को  भेजा  गया  परन्तु  समय  के  कारण  उस  पर  कार्यवाही  की  जा  सको  ।  इस

 दौरान  में  यह  भी  स्पष्ट  हो  गया  कि  प्रैस  के  विभिन्न  भागों  में  प्रस्थापित  प्रेस  परिषद  को  संरचना  के

 बार ेमें  मत  भेद  है  मान  2x  में  सरकार के  स  निर्णय के  परिणामस्वरूप  कि  वह  किसी  भी

 विवादस्पद  विधान पर  चर्चा  नहीं  यह  फैसला  किया  गया  कि  उस  विधायक  पर  उस  समय  मं

 चर्चा  न  की  जाय ।  ४  असल  १९४५७  को  लोक-सभा  की  समाप्ति  पर  ag  विधेयक  व्यतीत

 डो  गया

 सरकार  उस  विधेयक  को  लेना  चाहती  परन्तु  बसा  करने  से  पहले  सरकार  यह  चाहती  है

 कि  व  मतभेद  घट  जायें  ।  सरकार  प्रेस  आयोग  द्वारा  प्रस्थापित  सामान्य  सिद्धांतों  से  बहुत

 दूर  जाना  वांछनीय  नहीं  समझती

 नम्बर  चरसा

 1१९२२.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 अम्बर  चरखा  चालू  ने  के  समय  से  लेकर  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड  द्वारा  सरकार  की

 खादी  सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  किये  गये  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  खादी  के  उत्पादन
 *

 कितनी afe  ई  ak

 2 देश  में  अम्बर  चरखों  का  किस  सीमा  तक  प्रयोग  रम्भ  हो  गया

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  PEUR—UG  तो  अम्बर

 चरखा  कार्यक्रम  को  चाल  करने  का  थम  वर्ष  था  ।  उस  वर्ष  वाणिज्यिक  उत्पादन  कम  TI

 अभी  स  इस  बात  का  विनिश्चय नहीं  किया जा  सकता  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  अम्ब

 चरखा  कार्यक्रम  के  लागू  किये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  सरकारी  श्रावइ्यकताओं  को  कहां  तक

 पूरा  कर  want  ।  फिर  भी  सरकार  की  खादी  सम्बन्धी  राज  तक  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को

 पूरा  किया  जाता  रहा  है  ।

 ३०  2eY  तक  स्वतंत्र  रूप  से  काम  करने  के  लिये  ६१,६६२  अम्बर वार्ता  रत

 किये  गये ये

 थे  q;  लोकसभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  राज्यवार कितने  कितने ने
 चरखे  वितरित  किये  गये

 परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्घ  संख्या  २६]

 मूल  set  में



 १४  १९५७  लिखित  उत्तर  ३७६१

 एद.स्वों  ब  पंजीयन

 17९२३.  श्री  दें  | ह ०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  पंजीबद्ध  एक स्व ों  में  पे  प्रतिकाश  एकस्व  अभी  तक  विदेशियों

 के  और

 यदि  तोਂ  भारतीय  एकस्वों  की  तुलना  में  विदेशी  एकस्व  कितने  प्रतिशत

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :  हां  ।

 ३०  १९५७  को  विदेशी  एकस्व  €०  प्रतिश्त  थे  भौर  भारतीय  एकस्व  १०

 ति  दात  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अघिनियम

 1९२४.  श्री  हो०  ना०  मुकर्जी  :  श्रम  फिर  रोजगार  मंत्री  २१  RENE

 के  तारांकित  vet  संख्या  १४७१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सिनेमा

 थियेटरों  के  कमंचारियों  पर  भी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  शअ्रधिनियम  ate  उसके  निर्मित

 लागू  करने  तथा  न्यूनतम  संख्या  को  ५०  से  घटा  कर  १४५  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 फैसला झा  है  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  मामला  कभी  विचाराधीन है

 श्रन्तर्राष्ट्रीय चाय  करार

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन

 PreRY  श्री  हेम

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  की  चाय  करार  सम्बन्धी  बातचीत  wa  पूरी  हो  गयी  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  इस  करार  में  प्रभी  तक  कौन  कौन  से  देश  सम्मिलित  हुए  हैं  ?

 *वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :  नही ं।

 {&)  oer
 नहीं  होता

 सक्रिय

 1*९२६. श्री  जाघव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कपड़े  की  मिलों  में  काम  कर  रहे  सक्रिय  करघों  की  ठीक  कितनी  संख्या

 ये  करवें  एक  वर्ष  में  कितने  दिन  काम  करतें

 उसकी  कितनी  पालियां  होती  ak

 प्रति  करघे  से  प्रतिदिन  शझ्रौसतन  कितना  कपड़ा  तैयार  होता

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  सूचना  मिली  है  कि  लगभग

 Lei,  Reo  करघे  सक्रिय  है  जबकि  श्रधिष्ठापित  करघों  की  संख्या  २,०४,४९८  है  |

 न  करे  एक  वर्ष  में
 ३००

 दिन  तक  काम  करते

 मिल ८५  owt में
 **Regis  tration  of  Patents.

 Active  Looms.



 RRR  लिखित  उत्तर  १४  १९५७

 बहुत  सी  मिलें  दो  पालियों  में  काम  करती कुछ
 मिले  तो  तीन  पालियों में  भी  काम  करती

 गति  करघे  का  प्रति  दिन  का  औसत  उत्पादन  लगभग  ४४  गज  प्रति  पारी  है  ।

 सीमेन्ट  के  श्रम्पडा ट

 1  श्री  तंगामणि  :
 १ * ६२७.

 फी  a  लि कृष्णन्

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मद्रास  राज्य  को  आवंटित  सीमेंट  त्रैमासिक  श्रम्यंश  को  बढ़ा  देने  के

 सम्बन्ध  में  कोई  ७.  प्राप्त  |- ्ञ्ा  और

 यदि  तो  उस  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 उद्योग  मंत्री  (att  सुभाष  :
 जी  नहीं

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 औद्योगिक  बस्तियां "

 Tera.  श्री ब०  स०  मूर्ति  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  oer  प्रदेश  में  कितनी  औद्योगिक  बस्तियां  योजना

 स्थापित की

 क्या  उसके  सम्बन्ध  में  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  ae  प्रदेश  की  सरकार  का
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  सामलकोट

 में  एक  एक  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  विशाखापटनम कौर  सनतनगर  में
 बस्तियों  की  योजनाएं  स्वीकार  कर  ली  गई  हें  कौर  उनके  लिये  २१,००० रुपये  के  भ्रनुदान

 झर  १३.  ५  लाख  रुपये  के  ऋण  देने  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  ।  विजयवाड़ा कौर  सामलकोट  की

 औद्योगिक  बस्तियों  के  बारे  में  योजनायें  भ्र भी  ग्राम  प्राप्त  हुई  हैं  a  वे  विचाराधीन  हें  ।  नन्दलाल

 के  सम्बन्ध  में  योजना  ait  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्ਂ

 श्रीनारायण दास  :

 T¥eres
 श्री  जब  राव  :

 |  हो०  सा०  मुकर्जी  :

 सुधार

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  एक  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्  की  स्थापना  की  गयी  है  या  उसकी  स्थापना  का  विचार
 र

 a

 मूल  wat  में

 1%Gement  Quotas
 19Tndustrial  Estates.
 ?*National  Productivity  Council.



 क्रमवार  १४  Rey  लिखित  उत्तर  २७५६ रे

 यदि  तो  इस  निकाय  की  रचना  संघटन  तथा  कृत्यों  का  स्वरूप  क्या

 tsar  मंत्री  wag  झर  .  सरकार  भारत  में  एक  राष्ट्रीय
 feat  परिषद  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  हाल ही  में  १३  १९६५७

 को  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्रणा  परिषद की  हुई  बैठक  में  भी  यह  निर्णय  किया  गया था  कि  एक  राष्ट्रीय

 उत्पादिता की  स्थापना  की  जाये  ।  इसकी  संघटन  कृत्यों  कौर  कार्यक्रम  wife  के  बारे  में

 विचार  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  उत्पादन

 1६३०.  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  उत्तर  भाग  जबकि  धन  विनियोग

 घड़  रहा  देश  के  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  वृद्धि  में  समग्र  रूप  से  कमी  हो  गयी  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 fare  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  साठ  :  जी  हां  ।

 इन  दी  वर्षों  में  राष्ट्रीय  राय  में  वृद्धि  की  दर  घट  जाने  का  कारण  यह  था  कि  ays  -  ५४

 में  कृषि  उत्पादन  में  बहुत  कम  वृद्धि  हुई  QEYY—VE A Al Vatad A में  तो  उत्पादन  में  कमी  हुई  थी  ।

 एक  अन्य  बात भी  योजना  काल  के  उत्तर  भाग  के  लगाये  गये  कुछ  धन  का  फल  तो  बाब  में

 ही  प्राप्त  होगा  |

 स्वदेशी  कॉन  पांडिचेरी

 r*aze.  att  तंगासणि :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  १०  Reuss  को  स्वदेशी  कॉटन  मिल्स  सावन  के  २४०

 की  छटनी  कर  दी  गई

 यदि  तो  कया  उन्हें  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  पुरा

 छटनी  भत्ता  दिया  गया  आर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कया  कार्यवाही  की

 कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन )  स्वदेशी  मिल्स  में  भ्र त्या धिक

 वित्तीय हानि  होने  के  कारण  १०  QEYO BT AVE को  RE  श्रमिकों  को  काम  से  प्लग  कर  दिया  गया
 थार

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  at  तक  पांडेचेरी  पर  लाग  नहीं  किया  गया  है

 तो  भी  उन  श्रमिकों  को  वस्त्र  मघ्यस्थ  निर्णय  समिति  के  पंचाट  के  अनसार  ey  दिन  का  प्रतिकर

 दिया गया  तदुपरांत ६३  व्यक्ति को  पुनः  रख  लिया  गया  ara  है  कि  कुछ  और  व्यक्तियों

 को  भी  काम  पर  लगा  लिया

 छटनी  का  प्रतिकर  देने  के  लिये  केवल  उन्हीं  के  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  जिन्हें

 काम  पर  न  लगाया  जा  सकेगा  |  पॉंडिचेरी  प्रशासन  मजदूर  नेतायों  शौर  प्रबन्धकों  दोनों  से  सम्पर्क

 बनाये  हुए  हैं  और  eta  निर्णय  कर  ने  के  लिये  हर  प्रकार  का  oer  कर  रहा

 मूल  sisi
 में

 Laid  off
 144



 नम्य य RUE  लिखत  sae  १४  oe ad

 घुड़दौड़  के  घड़ा  क  झा धात  पर  aa

 1६६३.  शो  हो०  fo  मुकर्जी  a.  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को

 पिछले  पांच  वर्षों  में  घुड़  दौड़  प्रायोजित  करने  वाली  भारतीय  क्लबों  द्वारा  विदेशों  से

 मंगाये  गये  घुड़दौड़  के  स्वचालित  गणना-बोर्डों **  आंखोंਂ  कौर

 अन्य  उपकरणों  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  हुई  AK

 क्या  aa  विदेशी  मुद्रा  का  इस  प्रकार  का  खर्च  रोक  दिया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  क श्  मुरार जी  दे  ताई  )  :  )  घुड़  दौड़  के  स्वचालित

 बोर्डों *  अ्रांखोंਂ  कौर  श्रव्य  उपकरणों  के  पर  खर्च  की  गयी  विदेशी

 मुद्रा  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  तो  लोक  सभा-पटल पर  एक  विवरण रखा  जाता

 है  जिससे  १९४५२  से  ce a3  तक  आयात  किये  गये  घोड़ों  पर  किया  गया  खर्चे  बताया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 हथकरघे  का  माल

 oxy  ge ay  1११५
 ९४

 og  Fo  :

 बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 १९५६-५७  में  हथकरघे  का  कुल  कितने  रुपये  का  माल  बाहर  भेजा  गया  तथा  किन-किन
 देशों

 किस  किस्म  के  कपड़े  की  बहुत  मांग  है  कौर  किस  aa  कौर

 जितना  माल  बाहर  भेजा  गया  उसमें  से  उत्तर  प्रदेश  से  हथकरघे  का  कुल  कितने  रुपये  का

 माल  भेजा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुखर्जी  :  दो  विवरण  साथ
 म  नत्थी  परि  farce  3,  श्रतुबन्ध  संख्या  २८]

 ऐसी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  आंकड़े  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  ।

 ग्रामोद्योग  aa  छोटे  पैमाने  उद्योग

 1६६५.  श्री  दी०  चे  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  HAT  करेंग

 किः

 क्या  पंजाब  सरकार  से  ग्रामोद्योग तथा
 ar वध  ल  पैमान ेके  उद्योगों के  विकास  के  लिये  कोई

 योजना  प्राप्त  हुई  कौर

 —
 )  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 ee  i

 tat  भ्रंग्रेज़ी
 **

 Automatic  totalizators  boards.



 १४  2EYY  लिखित  उतर  VORA

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जा  :  शौर  पंजाब  सरकार से
 PEYWHYe  के  लिये  ग्रामोद्योग  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  सम्बन्धी  यो  जना  के  ब्यौरे  कौर  उन

 भर  की  गई  कार्यवाही  निम्नलिखित

 g  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 १.  देहातों  में  सिट्टी  के  बतन  बनाने  सम्बन्धी  उद्योग

 २.  तेल  उद्योग

 ३.  हाथ  से  बनें  कागज  का  उद्योग

 साबुन  बनाने  का  उद्योग

 ५.  कुटीर  दियासलाई उद्योग

 ६.  ऊनी  खादी  उद्योग

 ७.  मधुमक्खी पालन  उद्योग

 गुड॒  खांडसारी  उद्योग

 &  खादी  उद्योग

 सरअंजाम  कार्यालयों  भ्र ौर  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना )

 उपरोक्त  सभा  योजनाएं  खादी  श्र  ग्रामोद्योग  के  विचाराधीन  है  ।  पंजाब

 में  विभिन्न  प्राधिकरणों  द्वारा  क्रियान्वित  की  जाने  योजनाओं के  लिये  आयोग  ने  अस्थायी रूप

 से  धन  झ्राइंटित कर  दिया  है  ।

 २.  छोटे  aaa  के  उद्योग

 १.  श्रेणी-झंकना  योजना  को  जारी  रखना

 २.  बस्ती  पठानन  के  ताप-साधन  केन्द्र  को  जारी  रखना  ।

 3 ह»  चमड़े  की  के  सम्बन्ध  में  श्रेणी  अंकन  योजना  को  जारी  रखना  |

 है  ह
 arenas  के  धुरी  भ्र ग्रिम  परियोजना  क्षेत्र  के  लिये  लुहार  गीरी  के  लिये  प्रशिक्षण

 केन्द्र  ।

 मलेरकोटला  के  धुरी  परियोजना  क्षेत्र  में  दोहरा  स्थान  पर  बढ़ई  गीरी  उद्योग

 का  विकास ।

 बटाला  के  अग्रिम  परियोजना  क्षेत्र  में  स्टोरेज  बैटरियों  के  निर्माण  की  योजना  |

 ध
 बटाला  के  झ्रम्रिम  परियोजना  क्षेत्र  में  जूतों  तथा  चमड़े  की  के  लिये  प्रशिक्षण

 देने  की  योजना ।

 बटाला  झाम  परियोजनाओं  क्षेत्र  में  रबड़  की  वस्तुएं  बनाने  के  लिये  योजना  |

 उद्योगों  को  राज्य  सहायता  सम्बन्धी  अघिनियम  के  अधीन  ऋणों  का  वितरण  ।

 अक एए»  न उपरोक्त  सभी  योजनाओं  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गयी  ers  एटा  शल

 fw  मायो
 म *

 Quality  making
 echame scneme,

 Treatment  Centre.



 लिखित  उत्तर  १४  अगस्त  WX ३७६६

 हाथ  करघा  उद्योग

 हथकरघे  के  कपड़े  की  बिक्री  पर  छट  ।

 नज़रों  की  प्रतिनियुक्ति ।

 सुधरे  हुए  उपकरणों का  संभरण
 विज्ञापन तथा  प्रचार  ।

 प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  ।

 नमूनों का  क्रय

 रंगाई  घरों  की  स्थापना ।

 फेरी  वालों  की  नियुक्ति ।

 हथ करघों का  पंजीयन  I

 केन्द्रीय  संघटन  । 20

 योजना  संख्या  (  १)  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ।  योजनायें  संख्या  (२)  (८)  पर

 कार  विचार कर  रही  है  ।  अन्तिम  दो  योजनाएं  पंजाब  सरकार  को  वापस  भेज  दी  गयी  हें  कयोंकि

 उनका  सम्बन्ध  सघंटनात्मक खर्चों  उन  के  लिये  किसी  समय  पर  ही  मंजूरी  दी  जायेगी  |

 रास  के  कोड़े  प।लना

 कांगड़ा  और  रोपड़  में  बागान प्रदर्शन  फार्मों की  स्थापना  ।

 सुधरे  हुए  किस्म  के  दो  बेसिन  वाले  एक  प्रदान  तथा  decd  चन्द्र  की  स्थापना  |

 सहकारी  शिखाधार  पर  चूंकि काम  करना  ।

 शहतूत  के  पौधों के  संभरण  के  लिये  शक्ति  की  एक  पौधशाला की  स्थापना

 जापानी  शहतूत  की  कलमें  तैयार  करने  के  लिये  एक  मून  पौधशाला  की  स्थापना

 ठण्डे  तथा  गर्म  प्रदेशों में  विदेशी  जाति  के  बींज  के  लिये  केन्द्रों  की  स्थापना ।

 जापानी  तरीके  से  चाकी  कीड़े  पालने  के  केन्द्रों  की  स्थापना 1

 एक  धान्यागार इमारत  का  निर्माण

 सुजानपुर में  एक  रेशम  कृमि पालन  प्रदर्शन  मल  बीज  कोया  फार्म  स्थापना

 20  नामा  और  बस्सी  पठानिन  A  एक  एक  प्रदर्शन  तथा  उत्पादन  केन्द्र की  स्थापना  |

 योजना  संख्या  ६  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  खच  के  ब्यौरे क  खाने  की  प्रतीक्षा की  जा

 योजना  संख्या  पर  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  विचार  कर  रहा  योजना  संख्या  ७, ८

 शौर  १०  को  मंजूरी  नहीं  दी  गयी  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  aku  सरकार  प्रतिनिधियों

 के  एक
 संयुक्त  सम्मेलन  में  यह  अनुभव  किया  गया  कि  उनके  लिये  मंजूर  की  जाने  वाली  राशि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  केन्द्र  की  शर  से  राज्य  को  इस  वर्ष  के  लिये  मंजूर  की
 गयी  राशि  से  बढ़  जायेगी

 हस्तशिल्प

 म मल  अंग्रेजी

 Model  Sericulture  Demonstration  Basic  Seed  Eocoon  Farm
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 १९५६-५७  में  भूतपूर्व  उत्पादन  मंत्रालय  द्वारा  पंजाब  सरकार  की  निम्नलिखित

 योजनाओं  के  लिये  मंजूरी  दी  गयी  परन्तु  पिछले  वित्तीय  वर्ष में  उन्हें  पूरा-पूरा  कार्यान्वित

 नहीं  किया जा  सका  ।  उन्हें  अब  १९४७-५८  के  लिये  मान्यता  दी  गयी

 १.  फुलकारी  बनाने  के  लिये  एक  प्रशिक्षण  तथा  उत्पादन jez

 र  बुनाई  )  कसीदाकारी  कौर  सिलाई  आदि  के  लिये  महिला  गृह-उद्योगों  की

 स्थापना  ।

 सूती  वस्तुयें  को  चिकना  करने  के  लिये  एक  संयंत्र*  की  स्थापना  ।

 पटियाला  के  कला  तथा  शिल्प  वाणिज्यालय  )  का  विस्तार  ।

 सुलतानपुर  लोधी  में  कलिका  प्रिंटिंग  का  विकास  ।

 कलात्मक  हस्तशिल्पों में  प्रशिक्षण  देने  के  गवर्नमेंट  इंडस्ट्रियल

 में  सायंकालीन  कक्षाएं  प्रारम्भ  करना

 PEXV—US  के  लिये  पंजाब  सरकार की  निम्नलिखित  नयी  योजनायें मंजूर  की गयी

 १.  कुलू  में  पशमीना  झाल  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना |

 २.  धर्मशाला में  लोई  निर्माण  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना 1  .

 ३.  कुल  में  नमदा  निर्माण  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  ।

 '.
 जंजीर  वाले  नमदों  और  Ye  के  लिये  एक  केन्द्र  को  स्थापना  ।

 पालम  पुर  में  कालीन  बुनने  का  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित करना

 ६.  कसीदों  कौर  शालों  के  उद्योग का  विकास  ।

 ७.  चंडीगढ़ में  हस्तशिल्प  वाणिज्यालय  की  स्थापना  ।

 दो  ae  योजनायें  भी  प्राप्त  हुई  पहली  सम्बन्ध  धमेंदाला  में

 रूपांकन केन्द्र  से  ।  यह  श्रभी  विचाराधीन  दूसरी  का  सम्बन्ध

 महत्वपूर्ण  हस्तशिल्पों  के  लियें  तीन  रूपांकन केन्द्र  स्थापित  करने  से  है  ।  अखिल  भारतीय

 हस्तशिल्प  बोड़े  इस  प्रकार  के  एक  रूपांकन  केन्द्र  की  स्थापना  की  दृष्टि  से  इस  पर  विचार

 कर  रहा है  ।

 तकुओं का  आयात

 ६६६.  श्रीमती  तारक इव री  सिन्हा :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  रूफ
 करेंगे  कि :

 रूस  से  अभी तक  कितने  तकुझ्रों का का  ara  किया गया  है  ;

 कया  उन्हें  नकद  धन  देकरਂ  मंगाया  गया है  या  कि  वस्तु-विनिमय  के

 आधार  शौर

 यदि  विनिमय  क॑  आधार  पर  ,  तो  उनके  बदले  में  यहा ँसे  क्या  क्या  वस्तुए  भेली

 गयीं  ?
 लि

 मूल  अंग्रेजी  में

 *\Calendering  Plant
 for  Cotton  goods



 RRS  लिखित  उत्तर  १४  rays

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  देसाई  )  :  रूस से  कभी कोई  मी

 तकुए नहीं  मंगाये  गये

 भोर  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 ag  दिल्ली  में  रिक्शा

 ६६७.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  नई  दिल्ली  में  रिक्शा  चलाने  के  लिये  अनुमति देने
 पर

 विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  form
 कब  तक  हो  जायेगा ?

 अम  उपमंत्री  आबिद  जी  नहीं ।

 wet  नहीं  उठता :  ।

 आयात  लाइसेंस

 1६६८.  श्रीमती  तारकेंइवरी  सिन्हा :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  लाइसेंसों  का  थोड़े से  समय  में  ही  उपयोंग  करने  के  लिखे

 उद्योग  भर  व्यापार  क्षेत्रों  में  बड़ी  हलचल  सी  रही  है

 पिछले  तीन  महीनों  में  कितने  ara  लाइसेंस जारी  किये  गये  थे  ;

 क्या  सरकार  विदेशी  मुद्रा  की  बड़ी  भारी  कमी  होनें  के  कारण  वर्तमान  आयात
 लाइसेंसों  में से  कुछ  एक  लाइसेंस  समाप्त  कर  देनें का  विचार  रखती है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मरार  जी  :  हाल  के  महीनों में

 को  संख्या  में  वृद्धि  होने  का  मुख्य  कारण  यह  हैकि  भारत  में  विकास  कार्य  जोरों  से  चल  रहा  है  |

 परन्तु  इस  प्रकार  का  कोई  साक्ष्य नहीं  मिलता कि  लाइसेंसों  को  इस्तेमाल  करने  की  गति

 अप्रैल से  ZEUS  तक  ४७,२८७  लाइसेन्स  जारी  किये  गये थे  ।

 ऐसा  कोई  विचार नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  खनन-क्षेत्र

 1६६८.  श्री  सूप कार  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  खनन  क्षेत्र  में  मजदूरों  के  कल्याण
 क

 लिये  कोई
 भी

 सबन्ध  नहीं

 कौर

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  किसी  सरकारी  श्रमिक  कल्याण  भ्र भि करण  के  अभाव  के  कारण

 गोली  घातक  श्राक्मणों  तथा  श्रमिक  सन्तोष  शादी  के  बहुत
 से  केस  हुए  हें

 ?
 a

 गन  काया
 क
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद  इन  क्षेत्रों  में  मजदूर  कल्याण  सम्बन्धी

 सुविधायें हैं  ।

 वहाँ पर  श्रांति  और  गोली  चलने  आदि  के  कई  केस  हुए  परन्तु  वे  वहाँ  पर

 श्रमिक  कल्याण  भ्र भि करण के  के  कारण  नहीं  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  लोकल-निर्माण  विभाग

 TRO.  श्री  बं०  प०  क्या  झावास  शोर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें कि  :

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  में  मंडलीय

 लीय  पदाधिकारियों  तथा  पर्यवेक्षकों  का  कितना  अनुपात

 (१)  पदाधिकारियों  (2)  उपमंडलीय  पदाधिकारियों  अर

 (3)  पर्यवेक्षकों के  नियन्त्रण  के  अधीन  निर्माण  कार्यों पर  व्यय  कितना  श्रौर

 उपरोक्त  तीनों  वर्गों  में  कितने  इंजीनियर  स्नातक

 निर्माण  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  ४:  १६

 संधारण  तथा  निर्माण  कार्य  के  दोनों  खर्चों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंडलीय  कार्यालय

 तथा  उपमंडलीय  कार्यालय  में  वार्षिक  खर्च  २५.३१ लाख  रुपये  ६.०२

 लाख  रुपये  एक  afer  को  झ्र लग  से  खर्च  करने  का  अधिकार नहीं

 होता  ।  इसलिये  उसके  सम्बन्ध  में  अलग  भ्रांकड़े  नहीं  दिये  जा  सकत े॥

 क्रमशः  १५१,  २१०  Rok

 फर्नीचर

 < ,  fat  मोहन  स्वरूप
 Tas

 खुदा वक्त  राय
 ब  हि

 क्या  शरीर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कैबिनेट के  उप मंत्रियों ,  राज्य  मंत्रियों  तथा  सभा-सचिवों  को  कितना
 कितना  फर्नीचर  दिया  जाता  शहरों वह  फर्नीचर  कितनी-कितनी  कीमत का  होता  कौर

 मंत्रियों  को  दिये  गये  बंगलों की  देख  रेख
 पर  कितना खर्च  कराता  है  ?

 ग  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  केबिनेट
 के

 राज्य-मंत्रियों  और  उपमंत्रियों को  फर्नीचर  विशेष  शहरों  वित्तीय सीमा  के

 अनुसार  दिया  जाता  है  जो  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  हूं  ।  झूठ  मंत्रियों  के
 wap  बड़े  बगल  म

 Ce,  i
 ३२,०००  मंत्रियों के  अन्य  बंगलों में  २८,०००  रुपये  कौर  उप मंत्रियों

 बंगलों  में  १३,५००  रुपये  तक  का  संगीत  करने  की  व्यवस्था

 मल  wit में
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 सभा-सचिवों  के
 लिये  कोई  फर्नीचर  दिये  जाने  की

 व्यवस्था
 नहीं  है  ।

 सामान्यतया  उन्हें  संसद  के  फ्लैटों  a
 बंगले

 में  ही  स्थान  दिया  जाता  है  ह  दिये

 जाने  वाले  फर्नीचर  का  इस  बात  पर  निर्भर  करता है  कि  जिस  प्रकार के  फ्लैट या
 बंगले में  वे  रह  रहें  हैं  उनके  कितना  फर्नीचर  विहित  है  ।  संसद्  सदस्यों  के
 फ्लैटों  में  संभरित  किये  जाने  वाले  फर्नीचर  की  कीमत  Que  रुपये  से  ३७५३  रुपये  तक  होती

 हे  कौर  पक  सदस्यों के  बंगलों  में  जो  कि  फ्लैटों  से  बड़े  होते  ५४८०  रुपये  की  कीमत  का

 फर्नीचर संभरित  किया  जाता  है  ।

 मंत्रियो ंके  बंगलों  की  देख  भाल  पर  खाने  वाला  वच  प्रलय-ग्रहण  नहीं  रखा  जाता
 तो  भी  व्यवस्था  यह  है  कि  किसी  भी  इमारत  के  निर्माण  पर  a  वाले  खर्चे का  V.9X  प्रतिशत

 धन  वार्षिक  मरम्मत  पर  श्र  १ प्रतिशत  घन  विद्वेष  मरम्मत ों  पर  खर्च  किया  जा  सकता  है  ।

 बिजली  लगाने  पर  ard  वाले  कुल  खर्च  का
 ८  प्रतिशत  धन  बिजली  सम्बन्धी  देख

 भाल  के

 कार्यों  प्रतिवर्ष किया  जा  सकता  है  कौर  विशेष  मरम्मतों  के  लिये  ३.४५  प्रतिशत  धन  we

 किया जा  सकता  है

 जिप्सम

 1६७२.  at  ज०  रा०
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  की  विभिन्न  उर्वरक  फैक्टरियों द्वारा  कुल  कितना  जिप्सम  इस्तेमाल  किया

 गया है  ;

 प्रत्येक  बार  राजस्थान  से  कितना  जिप्सम  प्राप्त  किया  गया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  भुरारजी  :  इस  समय  उकेरा

 तैयार  करने  वालें  केवल  दो  ही  कारखानों  द्वारा  एमोनियम  सल्फेट  के  उत्पादन  के  लियें  इस्तेमाल

 किया  जा  रहा  एक  टन  एमोनियम  सल्फेट  के  निर्माण  के  लिये  १.६  टन  जिप्सम  की

 आवश्यकता होती  है  ।  उस  आधार पर  यह  अनुमान  लगाया  गया है  कि  इन  कारखानों  द्वारा
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  खपत  किये  गये  जिप्सम  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  है  ।

 ene

 हज  fared  फर्ट्लाइजसे एण्ड

 कैमीकल  प्राइवेट  त्रावणकोर  अ्रल्वाय

 aa

 VEXv  CEY,o00  ११,०००

 RENN  प्र  १४,०००  १७,०००

 FEE  ५  ३२,०००  R000

 १९५७  २५६,०००  2,Yoo

 से  जून  2eXy)
 ि र  कि

 परन  माम  न
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 feet  पर्टिलाइजजं  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जानें  वाला  लगभग  सारा  का  सारा ~
 जिप्सम  राजस्थान  से  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 चा वन कोर  श्रीवास  की  जिप्सम  की  शभ्रावश्यकता  को  त्रिचनापलली विदेशों  से

 आयात  करके  पूरा  किया  जाता  है  ।  उस  कारखाने  द्वारा  राजस्थान  का  जिप्सम  इस्तेमाल  नहीं

 किया  जाता

 हाथ  का  कुटा  चावल

 1६७३.  श्री  फृष्णय्या  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  PENE—KO  में  हाथ  के  ७  चावल के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिये  राज्य  सरकारों  को  कोई  ऋण  दिये

 यदि हाँ  तो  कितनी  राशि  दी  गयी

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  म्रारजीਂ  \

 राज्यों  के  नाम  कौर उनके  लिये  मंजूर  की  गयी  राशियाँ  नीचे  दी  जाती है

 राज्य  मंजूर  को  गई  राशि

 ११,०००

 १,२  2 Yoo

 B,Y,000

 मध्य  प्रदेश  १,  ४०,०००
 a

 २४,०२७ भसुर

 पंजाब  है  ५००

 उत्तर  प्रदेश  8,YY,e00

 00  ५

 कुछ  एक  ऋण  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्तियों  के  लिये  भी  मंजूर  किये  हैं  ।  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 विस्फोटक  पदार्थों  के  लाइसेंस *

 1६७४.  श्री  मतीन :  कया  आवास  श्योर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  राज्य  सरकारों  के  पदाधिकारियों  द्वारा  विस्फोटक  के  लाइसेंसों  के  मनमाने  ढंग  से

 we  किये  जाने  या  नवीकृत  न  किये
 को  रोकने

 के  लिए
 क्या-क्या  उपाय  किए  गए  हैं

 अथवा  करने का  विचार  ह  ?

 ara  अर  संभरण  मंत्रो  च०  :
 राज्य  सरकारों  के  जिला

 i  त् |  है  पाया  तलती च्चा  ON ar
 te  किये  जाने  या प्राधिकारी  द्वारा

 विस्फोटक  पदार्थों  के
 लाइसेंसों

 वि

 अंग्रजी  में

 Explosives  Licenecs
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 नवीकरण  करने से  इंकार  किये  जाने  को  रोकने के  लिए  विस्फोटक  cart  2e¥o  में

 निम्नलिखित  उपायों  की  व्यवस्था

 कोई भी  जिला  प्राधिकारी  एक  लाइसेन्स  अधिकारी
 के  रूप  में

 किसी  भी

 लाइसेन्स  को  केवल  तभी  रद्द  या  निलम्बित कर  सकेगा  जब  कि  भारतीय  विस्फोटक  care

 या  उसके  श्रन्तगंत  बनाये  गये  किसी  नियम  के  किसी  उपबन्ध  या  लाइसेन्स की

 किसी  पूर्ति का  उल्लंघन  किया गया  हो

 जब  भी  कोई  जिला  प्राधिकारी  किसी  लाइसेन्स  को  रद  करे  या  उसका  नवीकरण

 करन  से  इन्कार  करेंतो  यह  भ्रपेक्षित  है  कि  वह  वैसा  करने  के  कारण  लिख  कर  रखें  उसकी

 एक  प्रति  लाइसेंस  प्राप्त  व्यक्ति को  भी  दे

 यदि  जिला  प्राधिकारी  किसी  लाइसेन्स  को  रद्द  करने  या  उसका  नवीकरण  करने  से

 इन्कार  करता  है  कौर  वैसा  आदेश  दे  देता है  तो  उस  व्यक्ति  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  उस

 के  विरुद्ध  उससे  बड़े  अधिकारी  से  अपील  करे  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 1६७५.  श्री  गणपति राम  :  क्या  श्रम  पौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५५,  १९५६  कौर  १९५७  में  देश  के  कामदिलाऊ  दफ्तरों  में  कुल  कितने

 am  किए गए  कौर  उपरोक्त  अवधि  में  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  काम  दिलाया  कौर

 उपरोक्त  अवधि  में  अनुसूचित  जाति  के  कुल  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  किए  गए

 कौर  कितनों  को  काम  दिलाया  गया  ?

 पश्म  उपमंत्री  (att  आबिद  :  कौर  afar  जानकारी  नीचे

 दी  जाती है

 सभी  वर्गों  के

 झा

 ant

 aaTghaa  जातियों  के  प्रा वेदन कर्ता वर्ष/श्रवधि

 ऐसे  लोग  जिन्हें  a  लोग  जिन्हें

 दर्ज  हुए  लोग  काम  दिलाया  दर्जे हुए  लोग

 गया क

 भ्रू
 -_  —  ooo

 १६  XX  2  २४  BRE, 93% रे  ५  2,98, O0¥  WV,oow

 FEXR  ME, RE, 58Y ६५  UGE,  SKK  2,95, ' 0  Rs, osy

 2exo  9,€  र,€  १२  Go, VY  ८६,६९७  १ दे,रे८८

 से

 मूल  भंप्रेजी  में
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 मंत्रियों  फे  निवास  स्थान

 ६७६.  eft  खुश वक्त  राय  :  क्या  श्रीवास  भ्र ौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  राज्य  उपमंत्रियों  सभा-सचिवों  को  सरकार  द्वारा  जो

 दिये  गये  हें  उनके  प्लग  wad  मासिक  किराये  व्यापारिक  दर  से  क्या  होते  हें  ?

 mart  ate  संभरण  मंत्री  Fo  च०  :  इन  मकानों  के  लिये  फन्डामेन्टल

 vy-dt  के  areal  के  अनुसार  जो  किराया  गैर  सरकारी  लोगो ंसे  लिया  जाना

 चाहिये  उसके  ब्यौरे  का  विवरण  सभा  की  मेज़  पर  रख  दिया  गया  है  ।  इन  मकानों  का  बाजार  भाव

 के  अनुसार  क्या  किराया  होगा  यह  मालूम  कर  सकना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि

 1६७७.  श्री  सतीन
 :

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  में  कितना  घन  इकट्ठा

 इमा

 उपरोक्त  अवधि  में  कितना  खच  gat

 इस  समय  कितना  घन  रक्षित

 कोयले  खानों  के  अस्पतालों  श्रौषघालयों  में  इलाज  पाने  वाले  रोगियों  की  तुलना

 में  इस  निधि  के  क्षेत्राधिकार  के  अधीन  अस्पतालों  में  इलाज  पाने  वाले  रोगियों  की  कितनी  संख्या

 कौर

 गैर-सरकारी  कोयला  खानों  के  अस्पतालों  श्रौषधघालयों  में  इलाज  पर  शाने  वाले
 औसत  मासिक  ad  की  तुलना  में  कोयला-खान  कल्याण  आयुक्तों  के  ala  अस्पतालों  में  प्रति

 रोगी  के  इलाज  पर  कितना  सत  मासिक  खर्चे  भ्राता  है  ?

 खच  के  आंकड़े  निम्नलिखित हें

 पश्म  उपमंत्री
 wifes

 शर  पिछले  तीन  वर्षों  के  प्राप्ति  तथा

 aq  प्राप्ति  खच

 में  )

 2EYY-LY  &&,5  4, AGR  £5,  ५८,६६०

 PEYY-VE  ,  ४  ४०२  ६६,४७,२७२

 &  VE,  ५५८७ ZEYT—KY  LE, FV GK  ०

 Pe

 oY ३१-३३  a  ७  को  दोष  ¥, 8 F199, 83 Y  रुपये  बचते  थे  ।

 भोर
 (#)

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 ं  ग्रेजी  में
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 हथकरघा  उद्योग

 Tavs.  श्री स०  स  ०  dant o  बीजों  :  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 १९५७  में  उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  कोई  राशि  निर्धारित  की

 गयी  wk

 यदि  तो  क्यां  यह  राशि  सहकारी  संस्थाओं  के  विकास के  लिये है  ?

 Tarfarsa  तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार  | जी  1
 ams  ॥  हां  ।  wit  तक

 Jo, RAAT  रुपये  मंजूर  किये  गये  हैं  ।

 हां a

 मचमकक््खोीਂ  पालन

 १६७८.  श्री  श्रीनारायण  दास  क्या  बार्णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  की  कुटीर  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  के  परिणामस्वरूप

 aq  उत्पादन की  वृद्धि  उत्पादन  की  प्रविधि  में  सामान्य  रूप  से  मधुमक्खी पालन  के  कार्य  में

 प्रगति हुई  है

 क्या  इस  दिशा  में  कोई  गवेषणा  की  गयी  है  या  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  गवेषणा  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  मुरार  जी  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  शौर  शीघ्र  ही  लोक  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उबर

 1६८०.  श्री  Ho  रा०  मेहता  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारत  की  प्रत्येक  उर्वरक  फैक्टरी  में  किस  प्रकार  के  उवेरक  तैयार  होते  हैं  FERR—KO

 में  इनमें  से  प्रत्येक  फैक्टरी  में  प्रत्येक  प्रकार  के  उर्वरकों  के  उत्पादन  पर  कितनी  लागत  ara  थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  म्यारी  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा

 नाता  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  भारत  के  प्रत्येक  उर्वरक  कारखाने  में  किस  किस  प्रकार  के
 उकेरा  तेयार  किये  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ३०,

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों के  लिये  भूमि

 1६८१.  श्री  बांग शि  ठाकुर  :  कया  पुनर्वास  तथा  शझल्पसंख्यक-कर्य मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 fara
 ASI  में  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  भूमि  झ्रावंटित  की  गयी  है  a  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  कितनी  कितनी  कमी  ata  |
 की  गयी

 प  मल  wast में



 १४  Pex  सभा  पटल  पर  रख  गप  पत्र  (३७७४

 त्रिपुरा  में  ऐसे  कुल  कितने  विस्थापित  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  कभी  तक  भूमि  नहीं  मिली

 हैं  ;  ्

 कया  त्रिपुरा  में  प्रभी  तक  झूठे  प्रदान  शर  शरणार्थी  प्रमाण  पत्रों  की  समस्या  है
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहरचन्द  :  से  जानकारी

 रही  है  और  लोक  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 एनणणा्रमणणणणाध

 सभा  पटल  परहुरखे  गयेਂ

 अखिल  भारतीय
 सेवा  fafa)  नियमों  में  संशोधन

 मंत्रालय  में  राज्य-मं  त्री  में  अखिल  भारतीय सेवा  अभिनीत  seas

 की  धारा  ३  की  उप-धारा  (२)  अन्तर्गत  अखिल  भारतीय  सेवा  १९५५

 में  कुछ  करने  वाली  दिनांक  २७  Rey  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  ो ०

 W¥oX  को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  xo]

 प्रदूषक  आयोग  का  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  में  प्रफुल्ल  अयोग  १९५१  की  घारा

 १६  की  उप-घारा  (२)  के  ०  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 —

 (१)  परिरक्षित  फल  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग  का
 प्रतिवेदन  (2&4)  ।

 (२)  दिनांक  ६  १९५७  को  सरकारी  संकल्प  संख्या  १३  (३)  टी  ५७  ।

 (३)  प्रफुल्ल  भ्रायोग  १९४५१  की  धारा  १६(२)  के  परन्तुक  के  अधीन

 जिस  में  इस  के  कारण  बताये  गये  हें  कि  उपरोक्त  (2)  (२) में

 उल्लिखित  दस्तावेजों  को  उक्त  धारा  में  नियत  अ्रवधि  के
 अन्दर  पटल

 पर
 क्यों  नहीं

 रखा जा  सका

 (४)  मोटर-गाड़ी  के  हाथ  पम्पों  के  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  बारे  में  प्रफुल्ल
 आयोग  का  प्रतिवेदन  (24s) ,1

 (५)  दिनांक २  १९४७  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  २१(३)  टी  ५७  |

 में  रखी  गई  देखिये  संख्या  x9].

 निर्मित  जटा  बोर्ड  का  ates  waar

 fat  सुनाई  शाह  :  में  नारियल  जटा  उद्योग  १९५३ की  धारा १९  की
 बारा  (१)  के

 झन्तगंत
 ्  १६५६-५७ के  लिये  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 al
 >f (- ह में  रखी  :  ये  संख्या  x9]

 *

 1
 मूल

 अंग्रेजी  में



 दे  ७9७६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  क  झ्र  ध्यान  दिलाना  १४  2.0  १९५७

 झ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों

 para  उपमंत्री  आबिद  :  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  १९५६  के

 ३९वें  श्रघिवेशन  में  स्वीकृत  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  की  जाने  वाली  कार्यवाही

 केਂ  विवरण  की  एक  प्रति  सिफारिशों  के  मूल  पाठ  सहित  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखो  गई  देखिये  संख्या  yo].

 a

 गैर  सरकारी
 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौथा  प्रतिवेदन

 श्री  झूलन  सिह  :  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान

 सोनाली  स्टेशन  के  ७  रेलों  का  बन्द  किया  जाना

 श्री  बर्मन  बिहार-रक्षित-ग्रतुसूचित  जातियाँ  )
 :  नियम  १९७  के  eta  में

 लम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ate  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  यह  |...

 करता  हूं  कि  वहू  उस  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें
 :

 स्टेशन  के  amt  रेलों  का  बन्द  किया  जिस  के  फलस्वरूप  बहुत  से  यात्रियों

 को  कटिहार  स्टेशन  पर  ही  पड़ा  रहना  पड़ा  114.0

 मंत्री  जगजीवन  :  २८  जुलाई  १९४५७  सिलिगुड़ी-कटिहार  सेक्शन  की

 रेलवे  लाइन  पर  पड़ने  वाली  नदियां  खतरे  के  बिन्दु  को  स्पर्श  करने  लगीं  शर  कहीं  कहीं  उन  का

 पानी खतरे  के  बिन्दु  के  भी  ऊपर  चढ़  गया  ।  ६  अगस्त  १९५७  को  सौनाली  झ्र  स्टेशन  के

 बीच पुल  संख्या  €०  पर  पानी  खतरे  के  बिन्दु  से  पे  ऊपर  था  |  ७  2eXG  को  उसी  सेक्शन

 के  पुल  संख्या €  ३  को  भी  wale घोषित  कर  fear  गया  इसलिये  कटिहार  से  wt

 गाड़ियों  का  जाना  बन्द  कर  दिया गया

 इस  सेक्शन में  १०  १९५७  के  एक  बजे  से  दिन  में  रेलगाड़ियों  का  चलना  शुरू  हो  गया  !

 बारह  से  रात  को  माल  गाड़ियों  का  चलना  प्रारम्भ  हो  गया  |  कल  १३  तारीख  की  रात्रि  से

 रात  को  भी  सवारी  गाड़ियों  का  चलना  प्रारम्भ  हो  गया  होगा ।

 ६  अगस्त  से  १०  अगस्त  तक  कटिहार  सिलीगुड़ी  के  बीच  थोड़ी  ही  गाड़ियां  चलीं  कौर

 लगभग  ६०  गाड़ियां  नहीं  चलने  दी  गईं  ।

 बहुत  से  यात्रियों  जो  गाड़ियां  बन्द  होनें  के  पूर्व  यात्रा  कर  रहे  सिलीगुड़ी  कटिहार
 में

 रुकना  पड़ा
 ।

 इन  यात्रियों  को  जितनी  दूरी  तक  उन्होंने  यात्रा  नहीं  की  थी  उतनी  दूरी  का  किराया

 लौटा  दिया  गया  उन्हें  किराया  लिये  बिना  यात्रा  प्रारम्भ  करने  के  स्थान  तक  लौट  जाने  दिया

 गया
 ।

 जो  यात्री  इस  प्रकार  छूट  गये  थे  उन्हें  रेलवे  के  व्यय  पर  मुफ्त
 भोजन

 दिया  गया  अथवा उन  के

 लिये  दूसरे  प्रकार  के  परिवहन  की  व्यवस्था  कर  दी
 गई

 ।

 मल  अंग्रेजी में



 १४  १९४७  अनुदानों  की  माग  Rye

 कटिहार  में  रह  गये  यात्रियों  की  लगभग  संख्या  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 ६८-४७  Soo

 '७-  ८-४७  २०००

 RXoo

 €-  ८-५७  १०००

 Yo—t-Yy  9  द  ६००

 यात्रियों  को  किराया  वापस  किया  गया  जिस  की  कुल  राशि  १७,२२५ रुपये  थी  ।

 ६०४  यात्रियों  के  टिकटों  को  उन  के  य  VAT  मच ray  परइ  करने  के  स्टेशन  तक  जाने  केਂ  लिये

 कित  कर  दिया  गया
 ॥

 अनदानों  की  मांगें

 श्रीवास  फिर  संभरण  मंत्रालय

 पग्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्रावास  wie  सभरण  मंत्रालय  के  अनुदान  की  मांगों

 चर्चा  करेगी  |  माननीय  सदस्य  १४५  मिनट  के  भीतर  sad  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  जिन्हें

 प्रस्तुत करना  चाहते  पटल  पर  दे  दें
 ।

 माननीय  मंत्री  चर्चा  का  उत्तर  कब  देंगे
 ?

 ware  ate  संभरण  मंत्री  क०  च्च्  :  मुझे  उत्तर  देने के  लिये  एक

 की  होगी  ।  मेरे  सहयोगी  भी  शायद  बीच  में  १०,  १४५  मिनट  के  लिये  बोलेंग े|

 श्रिया  महोदय  :  श्राप  दोनों  एक  घंटा  ले  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  सदस्य  को  १४५  मिनट  का  समय

 मिलेगा  |  wa  श्री  ईश्वर  नय्यर  अपना  भाषण  प्रारम्भ  कर  सकते  हें  ।

 वर्ष  PEKO-NS  के  लिये  aaa  तथा  संग्रह  मंत्रालय  अनुदानों  की  ये
 मांग  प्रस्तुत  की  गई ं:

 दीपक

 a  a  ce  a  SS  a  eee  Rate

 €्२  आवास  संभरण  मंत्रालय  ३२  R9,000  रू०

 हे  सारी  KR,  C00  Fo

 ev  gq  mata  निर्माण काय  १२,० ५,  89,000  उठ

 &y  लेखन  सामग्री तथा  ०२,  29,000  रु०

 ge  श्रीवास  संभरण  मंत्रालय  के  अधीन  विवि

 विभाग तथा  व्यय  श२,०  ८,०००  Bo

 १३२  दिल्ली पु  जी  व्यय  हँ  २७,६९६,०००  0

 खेदे  भवनों पर  पू  जी  व्यय  २.६७,  YE coo  रु०

 22¥  que  संभरण  मंत्रालय  का  अन्य  पूजी

 व्यय  to
 {X45  ६,०००

 अंग्रेजी  में



 PACU 4  अनुदानों  की  मांगें  १४  caw

 शि  शरीर  (fate)  :  इस  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  १४०००

 औद्योगिक  कर्मचारी  हैं  ।  उन्हें  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारी  कहते  हैं  ।  तथापि  उन  की

 सेवा  ad  भी  तक  श्रनिद्चित  हें  ।  वें  सदैव  से  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  नियमित  सैनिक

 चारी  समझा  जाय  उन्हें  भी  पद  निवृत्ति  कौर  इत्यादि  की  सभी  सुविधायें  प्राप्त  होनी

 चाहियें  ।

 उन  लोगों  को  कोई  चिकित्सा  सुविधा  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उन  के  लिये  बहुत  थोड़े  अस्पताल
 या  दवाखाने  खोले  गये  हें  जो  उन  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  हित  मेरा  निवेदन  है  कि  उन्हें  भ्रंशदायी

 स्वास्थ्य  योजना  का  लाभ  प्रदान  किंया  जाय ॥

 इन  की  सब  से  बड़ी  कठिनाई  केਂ  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  श्रीवास

 शौर  संभरण  मंत्री  से  मिले  थे  जिन्हों  ने  हमें  श्राइवासन  दिया  कि  वे  इस  प्रदान  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार  करेंगे  |  हवाई  श्रट्डों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  सुविधायें  प्रदान  करनी

 चाहियें  क्योंकि  वे  लोग  नगर  से  बहुत  दूरी  पर  रहते  हैं  ।

 इन  के  वेतन  क्रम  में  भी  बड़ी  भ्र व्यवस्था  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  झ्र धि कारी श्री  पी०  के०  सेन

 ने  अपना  प्रतिवेदन दिया  है  और  उन्होंने  इन  सेवाओं  के  वर्गीकरण  की  सिफारिश  की  है  किन्तु  उसे

 क्रियान्वित नहीं  किया  है  ।

 सेवा  में  ज्येष्ठता  की  सूची  भी  एकरूप  होनी  चाहिये  ।  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न  खंडों  की

 ज्येष्ठता  सुची  होनी  चाहिये  जिस  से  कि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  के  प्रति  अन्याय  या  पक्षपात  न  किया

 जाय  ।  बहुत  से  व्यक्तियों  को  इस  कारण  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  था  कि  वे  राजनैतिक  कार्यों  में

 भाग  लेते  थे
 ।

 केवल  इस  कारण  किसी  को  नौकरी  से  नहीं  हटाया  जाना  चाहिये  कि  उस  का  किसी

 विशेष  राजनैतिक  दल  से  सम्पर्क  है  भ्रमित  इस  केਂ  लिये  उस  के  कार्य  की  कुशलता  कौर  परिश्रम  पर

 भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  उन  निकाले  गये  व्यक्तियों  का  कार्य  संतोषजनक है  तो  उन्हें

 नौकरी  में  रख  लिया  जाय  |

 नी क० ह०
 च०

 रेड्डी
 :

 किसी  भी  कर्मचारी  को  राजनैतिक  विचारधारा  या  राजनैतिक  दलों

 से  सम्बन्ध  के  कारण  नौकरी  से  नहीं  हटाया  जाता  है  तथापि  इस  का  यह  तात्पर्य  नहीं  है  कि  क्भचारी

 सक्रिय  रूप  से  राजनीति  में  भाग  लें  ।

 श्री  ईश्वर  नय्यर  :  मंत्रालय  को  राष्ट्रपति  भवन के  कर्मचारियों की  कौर भी  ध्यान  देना

 चाहिये
 ।

 उन  की  सेवा  दावतें  भी  तक  भ्र निष् चित  हें  शौर  यद्यपि  उन  का  वेतन  इस  मंत्रालय  से

 दिया  जाता  है  तथापि  वे  राष्ट्रपति  के  सैनिक  सचिव  के  anita  होते  हें  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  बे  लोग

 भी  इसी  मंत्रालय  के  अधीन  ले  लिये  जायें  ।

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिये  क्वार्टरों  की  बहुत  कमी  है  नियोजक

 सरकारी  सहायता  के  बावजूद  भी  उन  के  लिये  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  विधान  बनाना  अनिवार्य  है  जिस  से  औद्योगिक  क्षेत्र  के  श्रमिकों  को  कुछ  सुविधायें  प्राप्त हो
 सकें  ।

 लाएगा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  में  अल्प  राय  वर्ग  की  गृह  निर्माण  योजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहुंगा  |  सरकार  सरकारी

 कर्मचारियों  की  सहकारी समितियों  को  भी  गृह-निर्माण  के  लिये  सहायता  देना  चाहती  है  ।  किन्तु  यह

 कार्य  सुव्यवस्थित  ढंग  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  मुझे  ज्ञात  दूर  है  कि  कुछ  सहकारी  समितियों  को  सरकार

 ने  भूमि  प्राप्त  करने  में  सहायता  दी  थी  किन्तु  बाद  में  यह  कहा  गया  कि  यह  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों

 या  अल्प  ना  वालों  के  लिये  है  ।  ऐसा  करना  उचित  नहीं  है  जो  सहकारी  समितियां  सच्चाई  से

 निर्माण  के  कार्य  में  अ्रग्रसर  होना  चाहती  हैं  ।  उन  की  पुरी  सहायता की  जाय  ॥

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  वह  उत्तरोत्तर  गैर-सरकारी  ठेकेदारों  को  ठेका  देना  बन्द

 किन्तु  इस  a  विपरीत  यंह  प्रथा  बढ़ती  जा  रही  है  ।  ठेकेदारों  ate  अधिकारियों  के  बीच  एक

 समझौता  होता  है  axa  कुछ  प्रतिदिन  अधिकारियों को  देते हें  ।  यथासंभव  छोटे  मोटे

 कार्य  विभाग  को  स्वयं  करने  चाहियें  उन  की  कार्य  कुशलता  घटेगी  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  aaa  तेईसवें  प्रतिवेदन  में  एक  मामले  का  जिक्र  किया  है  ।  जिस  में  उस

 ने  बताया है  कि  एक  नीलाम  करने  वाली  फर्म  ने  सरकार के  १२,५६,६०४  रुपये  रोक  लिये

 झर  सारा  माल  ले  लिया  ।  निःसन्देह  उस  फर्म  के  साझेदारों  को  वर्ष  का  कारावास मिला  किन्तु

 सरकार  को  बारह  लाख  रुपये  का  घाटा  हो  गया  जबकि  नियमानुसार  बिना  पैसों  की  रसीद  दिखायें

 माल  देने  की  aaa  नहीं  थी  ।  वस्तुतः  उस  कर्मचारी  पर  कठोर  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  जिस

 ने  बिना  tile  देखे  सामग्री  ले  जाने  की  अनुमति  दी  ।

 अन्त  में  में  माननीय  मंत्री  से  पुनः  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये

 कर्मचारियों  को  नियमित  कमंचारी  बना  लेवें  और  उन्हें  वे  सभी  सुविधायें  दें  जो  अन्य  अ्रसैनिक

 चारियों को  दी  जाती  हैं  ।

 ची  रंगा  :  में  सरकार  को  इस  बात  पर  बधाई  देता  हूं  कि  उस  ने  पिछले  दो  वर्षों

 में  दो  बड़े  होटलों  का  निर्माण  करने  में  सफलता  प्राप्त  की  है  |  वस्तुतः  इन  होटलों  का

 इक  था  दिल्ली  में  होटलों  की  कमी  के  कारण  गैर-सरकारी  होटलों  में  यात्रियों  से  मनमाने  दाम

 वसूल  किये  जाते  थे  ।  तराशा  है  ऐसा  नहीं  होगा  इन  के  निर्माण  से  हमारे  पर्यटन  उद्योग  को  भी

 पर्याप्त लाभ  होगा

 कुछ  सदस्यों  ने  इस  बात  की  भ्रालोचना  की  है  कि  सरकार  ने  इस  होटल  का  संचालन कर  बहुत

 बड़ा  खतरा  मोल  लिया  है  क्योंकि  इस  में  बहुत  हानि  हो  सकती  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  ने  यह

 कहा  है  कि  भले  ही  waite  होटल  को  हानि  हो  एक  लाभ  | दश्ना  है  वहू  यह  है  कि  wea  होटलों

 को  झ्र पने  किरायें  भोजन  की  दरें  कम  कर  देनी  पड़ी  हैं  ।  में  मित्रों  को  यह  सलाह  दू  गा  कि

 साम्यवादी  देशों  म  वहां  की  सरकार  की  झोर  से  ऐसे  होटल  खुले  हुए  हैं  जिन  का  उद्देश्य  लाभ  कमाना

 नहीं  अपितु  विदेशी  यात्रियों  की  सद्भावना  प्राप्त  करना  कौर  उन  को  सुख  सुविधायें  उपलब्ध  करना

 होता है

 मेरा  विचार  है  सरकार  ने  इस  होटल  का  निर्माण  कर  बहुत  बरच्छा  कार्य  किया  है  ।  जहां  तक

 लाभ  हानि  का  wad  है  पहिले  एक  या  दो  वर्षों  में  कोई  भी  होटल  लाभ  की  नहीं  कर  सकता  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  केਂ  सम्बन्ध  में  बहुत  भ्रांति  फैली  हुई  है  कौर  सब  को  यह  विश्वास

 है  कि  इस  विभाग  में  बहुत  भ्रष्टाचार  होता  है
 ।

 इसलिये  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस

 भ्रष्टाचार  की  जांच  करवाने  के  लिये  एक  उच्चाधिकार युक्त  समिति  नियुक्त  करें  जो  इस  विभाग  के

 कार्य  की  जांच  करे  और  उस  में  सुघार  का  सुझाव  देवे  ।

 faa  अंग्रजी  में
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 में  उन  की  गृह-निर्माण  नीति  से  भी  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।  हमने  राज्य  सभा  में  भी  सरकार  पर  इस

 बात  का  दबाव  डाला  था  कि  वह  गांवों में  भी  गृह-निर्माण  कार्य  अपने  हाथों  में  लेवे  ।  इस  सम्बन्ध  में

 जो  ara  किया  गया  है  वह  सन्तोषजनक है  ।  १९५७-५८  के  लिये  १२,  %9,00,000  रुपयों की  मांग

 की  गई  है  जिस  में  से  इन  ४  या  ५  महीनों  में  केवल  १.१४  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  हें  ।  झ्रागामी  पांच

 वर्षों  में  ग्रामीण  गृह-निर्माण योजना  पर  कुल  ३०  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  |  वस्तुतः  यह  बहुत कम  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  कौर  इस  कायें  में  अधिक  रुपया  व्यय  किया  जाना  चाहिय े।

 मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  गांवों  में  गृह  निर्माण  पर  भी  कुछ  प्रयोग  किये  हमारे  गांवों

 में  अधिकांश  मकानों  की  छतें  इस  की  होती  हैं  जिन  में  गर्मी में  सरलता से  भाग  लग  जाती है  ।

 मंत्रालय  को  वहां  बुझाने  वाले  इंजिनों  का  प्रबन्ध  करना  चाहियें  जिस  से  इसਂ  क्षति  से  समाज

 की  रक्षा हो  सके  ।

 कब  में  सामग्री  विभाग  श्र  क्रय  मिशनों  को  ले  ग  हुं  ।  कय  मिशनों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  भ्रांति

 है  ।  में  भी  पहिले  इन  के  विरुद्ध  था  किन्तु  जब  मुझे  इन  feat  को  वहां  जाकर  स्वयं  देखने  का  भ्र वसर

 मिला  तो  मुझे  उन  की  उपयोगिता  का  पता  चला  किन्तु  एक  बात  है  ।  वह  यह  है  कि  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  इन  मिशनों  से  सहयोग  नहीं  करता  है  ।  इस  का  प्रभाव  मितव्ययता  पर  पड़त  है  वस्तुतः

 सम्बन्ध  में  में  यह  निवेदन  करूंगा  कि  वे  एक  उच्चाधिकार  युक्त  समिति  नियुक्त  करें  जो  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  के  सारे  बार्डरों  की  जांच  करे  ।

 जहां  तक  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखें  गये  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  इन  की  मांगें  बहुत

 पुरानी  हें  प्यार  वे  हैं  इस  मंत्रालय  का  यह  कत्तव्य  है  कि  वह  इनकी  शिकायतों  प्र

 आवश्यकताओं  पर  ध्यान  दें  जिस  से  हमारे  विरोधी  पक्ष  वालों  को  va  की  सिफारिश  करने की

 झा वद यकता  न  हो  ।  मंत्री  महोदय  को  राष्ट्रपति  भवन  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  पर  भी  ध्यान

 देना  चाहिये  ।

 में  चाहता  हूं  कि  हम  इस  बात  का  भी  परीक्षण करें  कि  क्या  हम  यह  ठेकेदारी का  तरीका

 समाप्त कर  सकते  SAT  नहीं  ।  शायद  इसी  ढंग  से  हम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण विभाग  की  हालत
 ठीक कर  सकें  ।  फिर  हमें  यह  सोचना  होगा  क्या  हम  धन  का  विनियोजन कर  सकते  हें--हम

 चाहते  हें  कि  पहले  इन  सभी  बातों  पर  विचार  कर  लिया  जाये  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  माननीय
 मंत्री  यहां  ही  हां  या  में  उत्तर  दें--बल्कि ag  इन  बातों  का  परीक्षण  करायें  ।

 श्री  arene  हर वानी  :  श्रीमान् में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  दिल्ली
 के

 सरकारी

 कर्मचारियों  की  दशा  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  ये  लोग  आनन्द पर्वत  तथा  विनय
 नगर

 जैसी

 दूरस्थ  जगहों  से  साइकलों  पर  भाते  हैं  पौर  फिर  शाम  को  निराश  होकर  घर  जाते  eats at सोने

 के  लिये  उन्हें सड़क  पर  ही  स्थान  मिलता है

 इसके  अ्रतिरिक्त
 कुछ  पदाधिकारी भी  o—faat  पास  बंगले  जो  श्रीराम  से  रहते

 परन्तु  पलकों  की  हालत  कैसी  हम  फिर  उनसे  यह  चाहते  हैं  कि  वह  वफादार  रहें  ।  जिस  बंगले

 में  एक
 अ्रफसर

 रहता  है  उसमें  ६  aah  परिवार  सहित  रह  सकते  हें--यहां  चमरीयां  बन  सकती  हैं  ।

 भव  क्लिक  शाहदरा से  भी  आते हैं  में
 ATA  करता  हूं  कि  उनके  बारे  में  भी  कुछ  किया  जायगा  | ०  ee

 अंग्रेजी  में
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 पलकों  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  श्रीवास  स्थान  बनाने  की  बजाय  हम  दफ्तर

 बनाते  जाते  हे--यदि इन  लोगों  को  रहने  के  मकान  मिल  जायें  तो  यह  लोग  टीन  की  छतों  के  नीचे

 भी  बैठकर  काम  कर  सकते  एक  दूसरी  बात  यह  है  कि  अफसरों  को  जिनके  पास  कारें  हैं  उन्हें  तो

 दफतरों के  निकट  मकान  मिल  जाते  हैं  किन्तु  क्लर्कों को  दुर  दूर  फेंका  जा  रहा  है--यह नहीं  होना

 चाहिये  ।

 में  भारत  सरकार के  प्रैस के  बारे  में  भी  कुछ  बाते  कहूंगा  ।  पहले इस  पर  सूचना  तथा

 प्रसारण  मंत्रालय का  नियंत्रण  था  किन्तु  अरब  निर्माण  आवास  तथा  संभरण  मंत्रालय  के  ग्रीन

 जब  से  प्रैस  निर्माण  तथा  संभरण  मंत्रालय  के  हाथ  प्राया  है--यहां  का  काम  खराब हो  गया  हैं  ।

 दूसरे  लोक-सभा  को  भी  अपना  अलग  प्रैस  बनवाना  चाहिये--इसपर  आश्रित  नहीं  रहना

 चाहिये  ।

 श्री  wea  दर्शन  )  :  अध्यक्ष  में  आवास  झर  संभरण  मंत्रालय  के  ७
 दोनों  माननीय  मंत्रियों को  हृदय  से  बधाई  देता  हूं  और  मुझे  ara  है  कि  पिछले  अपने  कार्य-काल  में

 उन्होंने  जिस  परिश्रम  ak  के  साथ  अपने  मंत्रालयों का  कार्य  कर  दिखाया था

 इस  मंत्रालय  में  उनके  १९  के  बाद  इस  मंत्रालय का  कार्य  श्र भी  अधिक  सफलता  के  साथ  चलेगा  |

 दिल्ली  में  हम  area  प्रौढ़--किसी भी  सड़क  पर  भी  हम  जायें--ऊंची ऊंची  श्रट्टालिकाओओं

 sit  विशाल  भवनों  का  निर्माण  होते  देख  रहे  हैं  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  यह  मंत्रालय  खास  तौर

 पर  इस  का  निर्माण विभाग  बड़ा  प्रशंसनीय  कार्य कर  रहा  है  ।  देश  में  इतनी  गरीबी होते  हुये  भी

 दिल्ली  में  ऊंचे  ऊंचे  महल  खड़े  किये  जा  रहे  हें---यह  में  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  बल्कि  प्रशंसा

 के  दृष्टिकोण से  कह  रहा  हूं  ।  इस  बीच  में  हमारे  इस  मंत्रालय  ने  जो  कार्य  वह  वास्तव में  उसके

 लिये  बधाई  कौर  प्रियंका  का  पात्र  ह ै।

 इस  रिपोर्ट  में  एक  लम्बी सुची  इस  झा शय  की  दी  गई  हैं  कि  इस  पिछले  ag  में  कितने  मकानों

 का  निर्माण  किया  इस  समय  कितने  मकान  बन  रहे  हैं  आगे  कितने  मकान  बनाने  की  योजना

 हैं  ।  माननीय  उप-मंत्री  जी  इस  समय  मौजूद  हें  ।  वह  मुझे  क्षमा  करेंगे  कि  इस  प्रशंसा  के  साथ  में

 थोड़ी  सी  कड़वी  बातें  भी  मिला  दूं  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  एक  बार  पी०  डब्ल्यु०  डी०  पर  बहस  हो  रही

 तो  उस  के  दौरान  में  एक  आलोचक  ने  उस  का  नाम  वेस्ट  डिपार्टमेंटਂ  रख  fear

 में  उतनी  कड़ी  आलोचना  तो  नहीं  करना  चाहता लेकिन  माननीय  मंत्री जी  इस  बात  को

 स्वीकार  करेंगे  कि  यह  एक  बिल्कुल  साधारण  व्यक्ति--हर  एक  व्यक्ति--के  ध्यान  में  योग्य

 बात  है  कि  पिछले दिनों  में  जितने  मकान  बनते वें  काफी  देर  तक  टिकते  थे  ।  में  यह  बात  एक

 साधारण  नागरिक  के  दृष्टिकोण  से  कह  रहा  हूं  ।  इसके  विपरीत  art  स्थिति  यह  है  कि  मकान  बनने

 के  तुरन्त  बाद  टपकने  लगते  या  उन  में  दरार  झरा  जाती  या  कोई  झर  कमियां  जाती

 जिससे यह  सिद्ध  होता  हैं  कि  जितनी  मजबूती  के
 साथ  उनको

 बनाना  चाहिये  उतनी  मजबूती

 at  सावधानी  से  वे  नहीं  बन  रहेगें  ।  इस  संबंध  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सम्बद्ध
 कारियों  पर  कौर  ठेकेदार  साहिबान  पर  कड़ी  नजर  रखने  की  श्रावइ्यकता है  I

 सार्वजनिक निर्माण  विभाग  के  संबंध  में जो  बहुत  सी  शिकायतें की  जाती  में  उनसे  सहमत

 नहीं  लेकिन  भ्रष्टाचार  कप्तान  इत्यादि  की  जो  बातें  भ्र भी  श्री  ईश्वर  अ्रय्यर ने  अ्रपने  भाषण

 में  उन  पर  ध्यान  देने  की  झ्रावश्यकता  हैं  ।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  हैं  कि  इस  रिपोर्ट  में  बताया  गया

 है  कि  १  ENE A 32 A, से  ३१  rg  ag  तक  की  प्रविधि  में  २०८  गजेटेड  अफसरो ंके  खिलाफ
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 [=  कीमत

 शिकायतें पाई  गइ |  उन  में  से  १३८  व्यक्तियों  की  जांच  समाप्त  vo  व्यक्तियों को  निर्दोष

 पाया  गया  झर  €१  व्यक्तियों  को  दंड  दिया  गया  ।  ४६  व्यक्तियों  को  केवल  चेतावनी  दी  १४

 व्यक्तियों  को  सेक्टर  किया  गया--उनको  कड़ी  टिप्पणी  दी  १४  व्यक्तियों  की  बढ़ोतरी रोक

 दी  एक  व्यक्ति  का  प्रोमोशन  रोक  दिया  एक  व्यक्ति  से  रुपया  वसूल  कर  लिया
 ¥

 व्यक्तियों  का  वेतन  कम  कर  दिया  ३  व्यक्तियों  को  अनिवार्य  पैदा  पर  भेज  दिया  गया  कौर

 केवल २  को  बर्खास्त  किया  गया  तो  यह  भी  कोई  दंड  हुआ  ।  इस  मंत्रालय  का  एडमिनिस्ट्रेटिव

 लेंस  डिविजन  seat  काम  कर  रहा  लेकिन  उस  में  कड़ापन  लाने की  श्रावइ्यकता

 में  इस  बात  का  उल्लेख  इस  लिये  कर  रहा  हूं  कि  राज  ही  मेंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा कि  कल

 हमारे  पी०  डब्ल्यु०  डी०  के  इंजीनियरों  का  एक  सम्मेलन  पंचकु  इ  रोड  पर  हुडा--में  उस  सम्मेलन

 में  नहीं  जा  पाया--श्रोत  उस  में  हमारे  गह  मंत्रालय  के  श्री  दातार  जी  को  जो  अभिनन्दन-पत्र

 दिया  उसमें इस  आशय के  भी  शब्द  थे  कि  जिन  लोगों  के  खिलाफ़--जिन  इंजीनियर  के

 खिलाफ इस  संबंध  में  कार्यवाही की  गई  उनसे  हमारी  बड़ी  संवेदना  हैं  ।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि

 दातार  साहब  ने  वहीं  पर  उन  लोगों  को  फटकार  दिया  कि  उनके  प्रति  संवेदना  की  क्या  जरूरत जो

 दोषी  उनको  कड़े  से  कड़ा  दंड  दिया  जाना  तभी  हम  अपनी  सर्विसिज़  को  पवित्र  बना

 सकते

 mere  निर्माण  विभाग  के  संबंध  में  अक्सर यह  शिकायत  की  जाती  है  कि  दूसरे
 विभागों  के  जो  काम  कराये  जाते  उन  में  बड़ी  देरी  होती  है  ।  में  डाक  तार  विभाग  से  थोड़ा  संबंधित

 रहा  हूं  ।  हर  साल  हम  यहां  पर  शिकायत  करते  हें  कि  करोड़ों  रुपये  मकानों--क्वार्टरों के  लिये  रखे

 लेकिन  वे  बन  नहीं  पाये  ।  PeR¥—YS  में  २८  मकान  QEUY—NE  में  २४५  मकान

 PENE—YO A RZ में  २१  मकान  बने--अर्थात्  इस  में  तरक्की  नहीं  हो  रही  बल्कि  प्र ध :पतर  हो  रहा  है  ।

 जहां तक  मुझे  बताया  गया  इसका  कारण  यह  हैं  कि  एस् टी मेट्स  बनने  में  और  न्  पास  होने  में

 देरी  होती  है  ।  कुछ  टेक्निकल  कठिनाइयां  हो  सकती  जिन  को  हम  साधारण  झादमी  नहीं  समझ

 पाते  में  तो  समझता हूं  कि  हमारे  इंजीनियर के  लिये  यह  कठिन  नहीं  होना  चाहिये  कि  इस  संबंघ

 में  कोई  ऐसी  प्रणाली  निकाली  जाय  कि  एस्टीमेट्स  बनने  में  र  ननदें  पास  होने

 इत्यादि  में  देरी  न  ताकि  हमारा  निर्माण  का  कायें  तेजी  के  साथ  चलने  लगे  ।

 अध्यक्ष  श्राप को  भी  इस  बात  की  याद  होगी  कि  हमारे  यहां  राजघाट  में  राष्ट्रपिता

 बापू की  समाधि  बनने  जा  रही  है
 ।

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  लगभग
 दस

 वर्ष  पूर्व  उन  का

 देहान्त  हुसना  था  ।  लेकिन  सात  वर्षों  में  उनके  स्मारक  का  डिजाइन  ही  स्वीकार  नहीं  हो  सका

 आज  के  अखबारों  में  मेंने  भी  देखा  कि  एक  कैबिनेट  सब-कमेटी  बनाई  तब  जाकर वह  स्वीकार

 किया  गया
 ।
 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  लिये  यह  बड़ी  प्रशंसा  की  बात  है  कि  जिन

 राष्ट्रपिता  के  चरण  चिन्हों  पर  हम  चलने  का  प्रयत्न  करते  हैं  प्रौढ़  जिन  को  हम  सब  झपना

 मानते उनका  स्मारक  न  बन  पाये  कौर  उनकी  समाधि  के  ऊपर  एक  भव्य  भवन
 न

 खड़ा  हो  सके  ?

 श्रुत: इस संबंध इस  संबंध  में  शी  पता  करनी  चाहिये  a  अरब  जब  कि  उसका  डिजाइन  स्वीकार  किया  जा

 चुका  राशा  हैं  कि  अब  उस  में  देरी  नहीं  होगी  ।

 भ्र भी  मेरे  साथी  श्री  अन्सार  हर वानी  ने  दिल्ली  में  ए  कोमोडेशन--श्रावास--की जो  समस्या

 उस  पर  प्रकाश  डाला  हैं  ।  स्वयं  इस  रिपोर्ट  में  स्वीकार किया  गया  हैं  कि  दिल्ली  में  इतने  ज्यादा

 मकान  बन  चुकने  के  बावजूद  विभाग  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हे  ।  जरा  दफ्तरों

 की  स्थिति  देखिये
 |

 उनके  लिये  TRY 000  वर्ग  फीट  जगह  की  आवश्यकता  जिंस  में  से  कभी  तक
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 fah  ३७,८१४५,००० वर्ग फीट वर्ग  फीट  जगह  ही  मिल  पाई  है  ।  इसी  तरीके  से  संसद-सदस्यों च्ध  का  भी

 ६७५  संसदु-सदस्यों के लिये झ्रभी तक के  लिये  कभी  तक  केवल  ५१९  मकान  बन  पाये हैं  १५६  के  लिये  भ्र भी  तक

 कोई  व्यवस्था  नहीं हो  सकी  ५००  रुपये  से  ऊपर  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  ३,३८५  मकानों

 में से  अभी  तक  २,०१७  ही  बन  पाये हैं प्रौर  १,३६८  बनने  ५००  रुपये  से  कम  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों के  लिये  ४२,३७६  मकानों  मे ंसे  १३,५८१  बने हैं शौर २८,७९४ भ्रभी तक Ws,  eX  अभी  तक  नहीं बन

 पाये  हैं  ।  जहां  तक  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों का  संबंध  उनके  लिये  बनने  वाले  १८,८३५  मकानों

 में  से  केवल  ५,२२६  कभी  तक  बन  पाये हैं  १३,६०८ नहीं  बने  हूं  इस  संबंध  में  हरवानी  साहब

 ने  जो  बात  कही  में  उस  का  जोरदार  समर्थन  करते  हुये  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन करना  चाहता

 हूं  कि  नोचे  की  श्रेणी  के--तीसरी  श्र  चौथो  श्रेणी  के  लोगों  के  लिये  खास  तौर  से  प्रयत्न  किया  जाना

 चाहिये  |  जहां  तक  मुझे  पता  लगा  गवर्नमेंट  ने  हाल  ss  में  एक  बुनियादों  निर्णय  किया है  कि  अरब

 बड़े  बड़े  मकान  न  बनवाए  जायें  ।  यह  बड़ी  ्  बात  है  ।  अब  इस  विभाग  के  पास  यह  मौका

 ff  छोटे  छोटे  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर  बड़े  परिमाण  में  बनाए  जायें  ।  और  इस  सम्बन्ध  में  जो

 कार्यक्रम उस  को  बढ़ाया  जाय  |

 में  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विजयनगर  दूसरी

 जगहों  में  जोਂ  बहुत  से  क्वार्टर  बने  वहां  से  रोज  शिकायत  रही  है  इस  सदन  में  प्रशन  किए

 जाते  हैं  किਂ  प्रभी  तक  वहां  बिजली  का  प्रकाश  नहीं  मिला  हम  दिल्ली  में  देख  रहे  हूं  कि  जिन  सड़कों

 पर  काफी  अच्छा  उजाला  वहां  पर  भी  नए  ढंग  बड़े  चमकीले  बल्ब  लगाये जा  WE  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  मरकरी  लाइट्स  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  इस  प्रकार  जहां  काम  ठीक  प्रकाश  से  चल  रहा  वहां  भर खरच  किया  जा

 रहा  लेकिन  चौथी  श्रेणी  के  लोगों  के  क्वाटंजें  में  at  तव  बिजली  का  इन्तजाम  नहीं  हो  सका  है  ।

 हाल  ही  में  मुझे  विनयनगर  से  यह  शिकायतें  भी  मिली  हैं  कि  वहां  पर  पानी  ऐसे  समय  पर  खोला  जाता

 जब  कि  वे  लोग  दफतर  जाने  के  लिये  तैयार  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  वे  नहा  नहीं  सकते  हैं  शौर  कपड़े  नहीं
 घो  सकते  हैं  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  कमंचारियों  के  लिये  बिजली  कौर  पानी  जो
 कि  न्यूनतम  श्रावस्यकताएं  हूँ  उनकी  संतोषजनक  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।

 बजट  की  बहस  में  भाग  लेते  हुए  मैं  ने  कहा  था  कि  हमारे  पी  क्लाक  में  एक  भवन  उजाड़ा

 जा  रहा  है  ।  मैं  ने  सुना  है  कि  वह  भवन  उजाड़ना  कुछ  रोक  दिया  गया  वह  रुक  गया  |

 क्यों
 ?

 पहले  वहां  पर  रेलवे  ats  की  कौर  से  एक  बहुत  बड़ी  बिल्डिंग  बनने  वाली  थी  कई  करोड़

 रुपये  की  लागत  लेकिन  गवर्नमेंट ने  यह  तय  किया  कि  ‘seer  के

 निर्माण को  रोक  दिया  तो  उस  कार्य  को  रोक  दिया  गया  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि

 पहले  इस  बात  को  क्यों  नहीं  सोचा  गया  कि  इस  की  जरूरत नहीं  पड़ेगी  |  अरब  वे  खंडहर  किस  बात
 की  गवाही  देते  कम  से  कम  वे  हमारी  कमंण्यता  की  गवाही  तो  नहीं  देते  हैं  ।

 इस  रिपोर्ट  में  स्वीकार  किया  गया  है  किः  दूसरी  पंच-वर्षीय  योजना  में  सरकार  यदि  अपने

 पूरे  साधनਂ  तो  भी  दिल्ली  में  रस्सी  प्रतिशत  कर्मचारियों  के  लिये  ही  क्वार्टर  बन  पायेंगे

 यानी  बीस  प्रतिशत  कर्मचारी  कभी  भी  क्वाटर  प्राप्त  करने  की  गा  ही  नहीं  कर  सकते  हूँ  ।  में  कहना

 चाहता  हुं  कि  पिछले  दस  साल  से  यह  सवाल  किया  जा  रहा  है  कि  जिन  दफ्तरों  की  यहां  पर  झ्रावश्यकता

 नहीं  उन  को  दिल्ली  से  हटा  दिया  जाय
 ।

 यहां  क्यों  कनजेस्दानਂ  बढ़ा  लेकिन  जवाब  नहीं

 मिलता  है  ।  इसके  लिये  कई  बार  कमेटियां  बनाई  गई  कई  बार  सूचियां  तैयार  की  गई  लेकिन

 इस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हो  पाया  है  ।  अरब  समस्या  यह  पेदा  हो  गई  है  कि  जबसे  राज्य  पुनर्गठन  हुभा है

 तब  से  बहुत  से  राज्यों  की  राजधानियां  खाली  पड़ी  हुई  है  ।  इनमें  ग्वालियर
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 भक्त

 इत्यादि  का  नाम  लिया  जा  सकता  जहां  पर  कि  दफ्तरों  इत्यादि  को  ले  जाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की

 जा  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसके  बारे  में  विचार  करें
 ।

 इस  सिलसिले  में  में  मंत्री
 म  महोदय

 का  ध्यान  इस  झोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  पहले  जो  पची  बनी  उसमें  मसूरी  का  नाम  भी

 था  ।  मसूरी को  पर्वतीय  नगरों  की  रानी  कह  कर  पुकारा  जाता  था  ।  लेकिन  जब  से  प्यार  बहा  डर

 qa ले  गये  हूँ  ae  विश्रवा  नारी  सी  दिखाई देती  है  ;  उसका सारा  श्र  गार  समाप्त हो  गया

 उसकी  सारी  चहल  पहल  खत्म  हो  गई  है  ।  में  चाहता  हुं  किਂ  केन्द्रीय  सरकार  उ  सकी  मदद  के  लिये  ।

 श्री  मू०  चं०  जेन
 :

 कौर  बहुत  सी  रानियों  का  भी  यही  हाल  ह् हुआ ह  ।

 श्री भक्त  दन  :
 में  चाहता  हूं  कि  मसूरी  के  क्लेम  को  नज़र  अ्रदाउं  न  किया  जाये  उस  के

 क्लेम  पर  भी  सहानुभूतिपूर्वक विचार  किया  जाये  ।  वहां  पर  बहुत  सारी  बिल्डिगूज़  खाली  पड़ी  हुई

 हैं  ।  लेंडौरी  से  केंट  हटाया  जा  रहा  वहां  बैरकें  खाली  हैं  ।  नरेन्द्र नगर को  महा  राजा  साहब  टेहरी

 ने  बसाया  वहां  भी  कई  बिल्डिंग  खाली  पड़ी  हुई  हैं  ।  उनका  भी  उपयोग  सही  ढंग  से  किया  जा  सकता

 है  यदि  गवर्नमेंट  के  दफ्तर  यहां  से  वहां  चले  जायें  ।  यह  जगह  भी  मसूरी  के  पास  ही  एक  हिल  स्टेशन

 z  |

 में  कहता  हूं  किः  दिल्ली  में  जो  किसान  है  उसको  हंसाने  के  लिये  सरकार  बहुत  कोशिश  कर

 रही  लेकिन  उस  के  प्लान  के  मुताबिक  भी  पांच  साल  के  बाद  २०  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  कोई

 जगह  नहीं  दी  जा  सकेंगी  ।  इस  वास्ते  में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विचार

 किया  जाय े|

 जो  लोग  उत्तर  प्रदेश  अ्रसेम्बली  के  मेम्बर  रह  चुके  हैं  या  जो  लखनऊ  से  यहां  wg  हैं  वे  इस

 कहावत  को  जानते  होंगे  कि  हम  पर  फिदा  शर  हम  फिदाये  लखनऊ  |  यही  बात  दिल्ली

 पर  भी  लागू  होती  है  ।  लोग  यहां  न--दिल्ली  से--हटना  ही  नहीं  चाहते  हैं  ।  पता  नहीं  यहां  क्या  झ्राकंघषण

 है  ?  जब  कभी  यहां  से  खतरों  को  हटाने  का  सवाल  पैदा  होता  है  तो  कोई  न  कोई  षड्यंत्र  रच  दिया

 जाता  कोई  न  कोई  बहानेबाजी कर  दी  जाती  है  ।  मैं  चाहूंगा कि  इस  पर  जरा  गम्भीरता

 से  विचार  किया  जाये  ।  एक  तरफ  तो  मकान  उजड़ते  जा  रहे  उनमें  पुताई  तक  नहीं  हो  पा  रही

 लेकिन  दूसरी  भ्रांत  नये  नये  भवन  बनते  जा  रहे  हैं--यह  कहां  का  न्याय  राज  हम  समाजवादी

 समाज  की  स्थापना  करने  का  दावा  कर  रहे  हैं  |  देखा  जाये  तो  यह  चीज  उसके  भी  अनुकूल  नहीं

 मालूम  पड़ती  है  ।

 हमारे  झादरणीथ  मित्र  श्री  रंगा  साहब  ने  उन  दो  होटलों  की  जोकि  बनाए  गये  बड़ी  तारीफ

 की  है
 ।

 तारीफ  मैं  भी  अ्रावव्य  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  sa  होटलों  की  वजह  से  वास्तव  में  ह

 पास  बड़े  बड़े  राठ-मंजिले  भवन  हो  गये  हैं  शौर  हमारी शान  बढ़  गई  लेकिन इस  सम्बन्ध

 में  में  थोड़ा  सा  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रश्नोक  का  नाम  जो  रखा  गया  है  .  .  .

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 श्राप  लोगों  की  सजेशन  पर  ही  रखा  गया  था
 ।

 श्रो  भक्त  में  इस  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  इस  नाम  को  बदला  जाये
 ।
 मैं  तो  केवल  यह  चाहता  हूं

 भक
 अशोक  के  नाम  के  अनुकूल  ही  कार्य  किया  जाये  ।  जब  aire  का  इतने  बड़े  व्यक्ति  का

 सका नाम जिनका कि
 नाम

 जिनका
 कि  अशोक  चक्र  हमारे  झंडे  पर  है

 श्रीवास  शौर  सम्भरण  उपमंत्री  अनिल  होना  मुश्किल है
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 att  भक्त  दर्शन  :  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  नाम  को  बदल  दिया  जाये  ।  में  तो  यह  कह  रहा  हुं  किਂ

 जब  इतने  बड़े  आदमी  का  नाम  इतने  बड़े  होटल  के  साथ  लगाया  गया  तो  उसके  वहां
 वरण  भी  बनाया  जाये  |  उस  पर  २,७५,७०,०००  रुपये  बचें  हो  रहे हैं  जिस में  से  १,३४५,  &Y,e00

 रुपये  उसके  निर्माण  कार्यों  पर  खर्च  किये  जायेंगे  १,४०,००,०००  उसकी  फिटिंग वगेरह  पर

 हुए हैं
 ।

 यानी  दरियों  इत्यादि  पर  हुए  हैं  ।  ये  दरियां  इत्यादि  क्या  भारतीयਂ  नहीं  ली  जा  सकती

 थीं  ?  कम  से  कम  इन  चीजों को  तो  किया  जा  सकता  था  ।  हमारे  चन्दा  सहाब  यहां  बेठ

 हुए ह  ।  वह  दबान्तिनिकेतनਂ के  संचालक  रह  चुके  हैं  ।  में  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वहां  पर  भारतीय

 संगोत की  व्यवस्था  नहीं  की  जा
 ?

 क्या  वहां  पर  भारतीय  भारतोय

 भारतीय  संस्कृति  की  छाप  नहीं  लगाई  जा  सकती है  ?  अरब  जबकि  यह  होटल  बन  कर  तैयार  हो  गया

 है  तो  उसको  अब  उजाड़ा  भी  नहीं  जा  सकता  है  ।  ae  इसको  उजाला  जाये

 लाखों  रुपया  खच  हो  जायेगा  ।  अतः  उसको  उजाड़ने  का  set  नहीं  लेकिन  उसका
 भारतीय  झ्रादर्शों  के  WH  चलाने  का  अ्रवर्य  प्रयत्न  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दी०  Wo  दार्मा  वह  कस े?

 श्री  भक्त  दर्द ोन  :  अगर  प्राय  उस  होटल  को  झ्रद्योक  के  नाम  पर  चलाना  चाहते  हैं  तो  वहां  पर

 wafers  प्राकार  करना  पड़ेगा  कौर  कट्टर  निरामिष  भोजनਂ  ATTA  वहां  पर  लोगों  को  देना  पड़ेगा  ।

 बहुत कठोर  शर्तें  |  |  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  विदेशी  लोग  जब  मांग  तो  वे  HS  टिकेंगे  उनके

 लिए  ही  तो  उसको  खास  तौर  से  बनाया  गया है  ।  अगर  यह  जरूरी  है
 कि

 वहां  पर  शराबखोरी
 तो  में  एक  प्रौर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  अभीਂ  हाल  ही  में  Q3

 तारीख  को  अवान  मंत्री  जी
 ने  यहां

 पर  प्रश्नोत्तर  के  समय  यह  जवाब  दिया  था

 होटल  के  खुलने  के  कारण  दूसरे  होटलों  ने  भी  दरें  गिरादी  हैं  ।
 1.0

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  जितने  भी  ate  होटल  वहां  पर  शराब बन्दी कर  दी

 जाये  जिसका  नतीजा  यह  होगा  कि  जितने  भी  शराबी  कबाबी  हैं  वे  सब  यहां  पहुंच  जायेंगे  प्रा पका

 खर्चा  भी  निकल  झायेंगा  शर  घाटा  भी  परा  हो  जायेगा ।

 श्री  भा०  प्रः  गायकवाड़  )  हमारे  कई  अ्रनुसुचित  जातियों के  लोग

 कई  पीड़ियों  से  ही  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  करा  रहे  हें--इस  कारण  यह  गन्दी  बस्तियां  केवल  शहरों  में

 ही  नहीं  हें-बल्कि  जहां  कहीं  भी  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  रहते  हें  वे  गन्दी  बस्तियों  में  ही  रहते  हैं  ।

 प्रत्येक  गांव  में  गन्दी  बस्तियां  हैं  |

 में  यह  समझता  था  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  जरूर  fed  पहली  योजना

 के  परिणाम देखने  से  पता  चलता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  गन्दी  बस्तियों

 तथा  सफाई  )  ayy  के  अनुसार जिस  क्षेत्र  के  मकान  ऐसे  हों  वे  जिनमें  मनुष्य
 न  रह  सकें  या  उन  मकानों  में  हवा  का  प्रबन्ध  न  हो  या  वह  गिरने  वाले  हों  या  उस  बस्ती में  भीड  हो

 झर  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  हों  तो  सरकार  एक  अधिसूचना  द्वारा  ऐसे  क्षेत्र  को  गंदी  बस्ती  घोषित

 कर  सकती

 बमन  पीठासीन  हुए  |

 न  तो  प्रथम  योजना  में  ही  इस  बारे  में  कुछ  किया  गया  है  कौर  न  सरकारी  प्रतिवेदनों  में  ही

 इस  बारे  में  कुछ  पता  लगता  है  ।  ERR  के
 प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  कभी  इस  काम

 faa  vas में
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 के  करने  की  इच्छा  रखती  है  ।  किया  कराया  कुछ  भी  नहीं  है  ।  उससे  अलग  वर्ष  के  प्रतिवेदन में  भी

 कहा  गया  है  कि  जब  तक  गन्दी  बस्तियां  हटाई  नहीं  जातीं  तब  तक  शझ्रौद्योगिक  आवास  की  समस्या  का

 हल  val  हो  सकता  ।  राज्यों  से  योजनायें  मंगवाई  जाती  हें  किन्तु  राज्य  बिना  केन्द्रीय  सहायता  केਂ

 इस  सम्बन्ध  म॑  झाग  म  ह  ।

 गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  में  दूसरी  रुकावट  अत्याधिक  अधिग्रहण  की  लागत  इस  कारण

 PENNY  में  भी  उन्होंने  कुछ  नहीं  किया  ।

 PEYY—-UE  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  झावास  की  बुनियादी  आवश्यकता  राष्ट्र  के  सामने

 उसी  उग्र  रूप  से  खड़ी  हुई  है  ।  यदि  सरकार  जानती  है  कि  खाने  कपड़े  के  बाद  मनुष्य  को  मकान

 की  जरूरत  है  तो  हम  पूछते  हें  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है  ।  इसी  प्रतिवेदन  में  बताया

 गया  है  कि  पहली  योजना  में  इस  कायें  के  लिये  ३८  .  ५  करोड़  रुपये  रखे  गये  थे  कौर  वह  राद  झाबा दियां

 बनाने  तथा  प्रति  झायवर्ग को  मकान  बनाने  की  सहायता  देने  पर  व्यय  गई  ।

 किन्तु  गन्दी  बस्तियों  तथा  गांव  के  मकानों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  wear  झ्रायवग

 का  अ्रभिप्राय क्या  है  ?  जिन  लोगों  की  प्राय  कम  हो  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि  ऐसे  कौन  से  लोग  हैं  ।

 हरिजनों  की  गन्दी  बस्तियां साफ  कराने  के  बारे  में  प्रतिवेदन में  लिखा  है  कि  राज्य  सरकारें इस

 काम  को  लेने  में  हैं  ।

 RENE  के  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  कि  कल्याणकारी  राज्य  में  आवास केਂ  लिये  wears

 ध्यान  दिया  गया  है  ।  दूसरी  योजना  में  इस  प्रयोजन केਂ  लिये  १२०  करोड़  रुपया  रखा  चलकर

 लिखा  है  कि  ग्राम्य  निवास  स्थानों  पर  दूसरी  योजना  में  अत्याधिक  जोर  दिया  जायगा--मुख्यतया

 यह  काम  राज्यों  का  है  जो  ऋण  शादी  देकर  इस  दशा  में  जनता  की  सहायता  कर  सकते

 ह

 यह  ठीक  है  कि  दूसरी  योजना  में  ग्रा वास  व्यवस्था  के  लिये  १२०  करोड़  रुपया रखा  गया

 किन्तु  गत  वर्ष  का  व्ययक  देखने  से  पता  चलता  है  कि  केवल  '४,१९,£४,००० रुपये  ही  उस  वर्ष  के
 1५६ एन्ड  000 लिये  दिये  गये  ।  कुछ  लाभ  प्रति  राय  वर्ग  के  लोगों  को  हुआ  किन्तु  इस  वर्ष  के  लिये  केवल  २,१४५,

 रुपये  ही  रखे  गये  हें  ।

 इससे  पता  चलता  है  कि  पहली  योजना  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  हुआ  है  ।

 श्रीमान्  दिल्ली में  भी  २  लाख  लोग  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  हें--ये  लोग  ५००  एकड़  क्षेत्र  पर

 रहते हें  ।

 क०  च०  रेड्डी  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  की  जिम्मेदारी  स्वास्थ्य  मंत्रालय  पर  निर्माण

 तथा  संभरण  मंत्रालय  पर  नहीं  है  ।  दिल्ली  में  बाहर  की  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  का  जिम्मा  तो

 कुछ  इस  मंत्रालय का  है  ।

 निस्संदेह  मंत्रालयों  में  समन्वय  है--किन्तु  बुनियादी  तरीके पर  गन्दी  बस्तियों
 को

 हटाने
 का

 उत्तरदायित्व  मंत्रालय  पर  है  ।

 श्री  भा०  कू ०  गायकवाड़
 यह  ठीक  है

 ।
 दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  के  मकान

 ४ ४  फुट  उंचे

 होत
 अन्दर

 भी  स्थान  नहीं  होता  ।  २४५  फीट  क्षेत्र  में  १०.या
 0५  व्यक्ति द  क्ति  रहते  हैं  लोग  सड़कों

 पर
 सोते

 है  उनहें  सड़कों  पर  सोने  से  रोका  जा
 रहे  ।
 ट

 मूल  dit



 बघवार द्र  १४  Zev  अनुदानों  की  मांगें  Rae

 दिल्ली  में  ही  यह  स्थिति  नहीं--प्रत्येक  स्थान  पर  यही  हालत  है--इस  बात  में  कोई  लाभ  नहीं

 है  कि  यह  चत्तरदायित्व  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  है--हमारा  नहीं  ।  श्राप  होटल  बनाते  हैं  किन्तु

 गरीबों  के  लिये  मकान  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  में  oe  करता  हूं  कि  जो  कुछ  संभव  हो  सरकार  उस
 ख्रम्बन्ध में  कार्य  करेगी  ॥

 श्री  हेम  राज  )  :
 सभापति  में  अपने  हाउसिंग  एंड  सप्लाई  (  आवास

 तथा  केਂ  जो  ग्ताप्व  मिनिस्टर  सरदार  स्वर्ण  ake  wae  जो  नए  मिनिस्टर @  श्री

 रेड्डी  तथा  सहयोगी  चन्दा  इन  सब  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  उस  सब  के  लिये  जो

 इन्होंने  गरीब  शभ्रव्वाम  के  लिये  किया  है  ।  इन  सब  ने  गरीब  लोगों  के  लिये  घरों  की  व्यवस्था  करने

 का  प्रबन्ध  किया  है  कौर  उनको  बसाने  के  तरीके  सोचे  हैं  ।  सरदार  स्वर्ण  सिंह  जी  ने  लो  इनकम

 हाउसिंग की  स्कीम  राय  वर्ग  को  चलाया  स्लम  एरियाज  को

 ठीक  ठाक  करने  की  स्कीम  बनाई  ।  राज  इन  स्कीमों  को  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 राज  में  माननीय  मंत्री  जी  की  सेवा  में  लो  इनकम  हाउसिंग  स्कीम  केਂ  बारे  में  थोड़ा  सा  ही

 करना  चाहता  हूं  ।  जिस  यह  स्कीम  चलाई  गई  थी  उस  देहातों  में  इसकेਂ  बारे  में  काफी  प्रचार

 किया  गया  था  कहा  गया  था  कि  मिडिल क्लास  के  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिये

 कर्जे  दिये  जायेंगे  ।  इसका  नतीजा  यह  ger  fee  हजारों  की  तादाद  में  एप्लीकेशंस  गवर्नमेंट  के  पास

 पहुंची  ।  चाहिये  तो  यह  था  कि  जितना  भी  रुपया  हर  एक  सुबे  को  हिन्द  सरकार  से  मिलना  था  या
 उसके  मुताबिक  जितना  भी  रुपया  वहां  की  राज्य  सरकार  ने  देना  था  उसके  मुताबिक  ही  एप्लीकेशंस

 ली  जाती  ।  लेकिन  एप्लीकेशंस  हजारों  की  तादाद  में  झरा  गई  कौर  हिन्द  सरकार  ने  कर्जा  दियाਂ

 उसके  प्रकार  रहते  हुए  इन  सब  लोगों  को  कर्जा  नहीं  मिल  सकता  था  ।  इसका  नतीजा यह  न्  कि
 लोगों  के  भ्रमर  एक  बेदिली  सी  पैदा  हो  गई  ।  इसका  परिणाम  यह  ear  fe  जिन  लोगों  ने  श्रेणियां

 दीं  उनसे  सौ  सौ  कौर  दो  दो  सौ  रुपया  सिक्योरिटी  बों  र्स  में  ज  करवा  दिया  गया  कौर  बाद  x  उन्हें
 जवाब दे  दिया  गया

 ।
 यही  उसमें  ग्रा पने  एक  शर्ते  यह  भी  रखी  थी  कि  साढ़े  चार  परसेंट  कें  हिसाब

 से  सूद  लिया  जाएगा  शौर  एक  परसेंट  खर्चा  बाकी  का  जो  सरकार  का  होता  है  जिसको  कि

 निस् ट्रे टिव  चीज़ें  कहा  जाता  वह  भी  लिया  जाएगा  ।  इस  सब  के  साथ  एक  शर्ते  यह  भी  लगा  दी  गई

 तीस  साल  के  अन्दर  बाप  उस  कर्जे  को  वापस  लेंगे
 ।  में  आपको  बतलाता  चाहता  हूं  कि  कुछ  लोग

 ऐसे  भी  थे  जोकि  कर्जे  की  रकम  को  जल्दी  ही  लौटा  देना  चाहते  थे  लेकिन  सरकार ने  उनको  ऐसा  करने

 की  इजाजत नहीं  दी  ।  जब  उन
 लोगों

 मे  कहा  कि  हम  तीस  साल  के  पहले  ही  रुपया  दे  देना  चाहते  हैं

 तो  एग्रीमेंट के  मुताबिक  उनको
 यह  उत्तर दिया  गया  कि  तीस  साल  से  पहले  हमारा  सारा  रुपया

 वसूल  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  अरब  श्राप  इस  तरह की  स्कीमें  बनायें  तो  उनमें

 श्राप  कोई  भी  इस  तरह  की  शर्ते
 न

 रखें  कि  तीस  साल  केਂ  पहले  रुपया  वसूल  नहीं  किया  जा  सकत

 बल्कि  यह  कहें  कि  जो  लोग  पहले  देना  चाहतें  हों  वे  पहले  भी  इस  कर्जे  की  भ्र दाय गी  कर  सकते  हैं

 उनसे  कर्जा  वापिस  लिया  जा  सकता  है  |

 में  ame  यह  भी  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  इस  जो  कर्जा  आपने  पंजाब  सरकार को  दिया  है

 वह  इतना  नाकाफी  है  कि  जो  श्रेणियां  उसके  पास  इस  तक  मौसूल  हो  चुकी  उनका  भी  वह  इस

 रकम  में  से  रा  नहीं  कर  सकती
 PEXY—NE

 में  जो  अ्ज़ियां आई  हें  और  जो  कि  डिस्ट्रिकट
 हैडक्वाटेसं में में

 पड़ी  हुई  उनका
 भी  निपटारा  आपकी  ग्रांट  में  रहते  हुए  नहीं  किया

 जा  सकता है  |  गंगे से  जो  जायेंगी  उनको  डिस्पोज  श्राफ  करने  )  का  तो  सवाल

 ही
 पैदा  नहीं  होता  है

 ।
 इस  वास्ते  में  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  पंजाब  मौसम

 शराबो  हवा  के  लिहाज  से  एक  ए
 सा

 सूबा  है  जो  कि  सख्त  गर्म  कौर  सख्त  सर्द  है  कौर  वहां  के  लोगों



 Reac  अनुदानों  की  माग  १४  rey

 हमें

 मकानों  की  सख्त  जरूरत  होती  है  पंजाब  सरकार  को  इस  काम  के  लिये  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया

 जाय  \

 ated  देनें  का  जो  प्रोसीजर  )  रखा  था  वह  बहुत  ही  खराब  था  यह

 कहा  था  कि  मेम्बरान  पार्लियामेंट  या  मेम्बरान  असेम्बली  उनकी  एप्लीकेशंस  की  तस्दीक  करें  शर

 उस  के  तीन  मरहले  होते  थे  |  पहला तो  वह  होता  था  जब  कोई  एप्लीकेशन देता  था  |  दूसरा  वह

 होता  था  जब  उस  मकान  की  बनियादें  तामीर  हो  जाती  थी  तीसरा  वह  था  कि  जिस  वक्त  मकान

 बन  कर  तामीर  हो  जाता  था  ।  इस  तरह  से  तीन  किस्तों  में  रुपया  उसको  मिलता  था  ।

 art  कर्ज  देने  का  जो  प्रोसीजर  रखा  था  वह  बहुत  ही  खराब  था  ।

 आपने  यह  कहा  था  कि  मेम्बरान  पार्लियामेंट  या  मेम्बरान  असेम्बली  उनकी  एप्लीकेशंस

 की  तस्दीक  करें  और  उसके  तीन  मरहले  होते  थें  ।  पहला  मरहला  तो  वह  होता  था  जब

 are  एप्लीकेशन  देता  था  ।  दूसरा  वह  होता  था  जब  उस  मकान  की  बुनियादें  तामीर  हो

 जाती  थी  कौर  तीसरा  वह  था
 कि

 जिस  मकान  बनकर  तामीर  हो  जाता  था
 ।  इस

 ae  से  तीन  किस्तों  में  रुपया  उसको  मिलता  था  ।

 अब जो  एम०  पी०  श्र  एम०  एल०  एज०  उन  एप्लीकेशंस को  तसदीक  करते  थे

 उनको  यह  पता  नहीं  होता  था  कि  प्राया  मक  न  की  बुनियादें  पड़  गई  हे  या  नहीं  शर

 मकान  सारा  बन  गया  है  या  नहीं  ।  हमने  कई  दफा  इसके  लिए  रिप्रेजेंट  किया  है  कि

 दरअसल  यह  तसदीक  वगेरह  का  काम  देहात  पंचायतों  के  सुपुर्दे  कर  दिया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  उनको  हर  चीज  का  पुरा  इल्म  रहता  है  कि  क्या  वाकई  उसको  मकान  की  जरूरत

 उस
 मकान  की  बुनियादें  हैं  था  वहू  मकान  कहाँ  तक  तामीर  हो  गया  हैं

 ।
 इसके

 लिए  कई  दफा  force  किया  गया  कौर  कई  दफा  आपने  नोटिस  में  भी  पंजाब

 सरकार  के  नोटिस  में  यह  लाया  गया  कि  यह  जो  तसदीक  करने  की  शर्ते  है  यह  पंचायतों

 को  दे  दी  जाय  लेकिन  ग्राम  तक  उस  पर  कोई  अमल  नहीं  हुमा  ।

 मेरी  यह  दरख्वास्त  हैं  कि  यह  जो  प्रोसीज्योर  भ्रापने  बनाया  है  उसके  मुताल्लिक

 मझे  यह  कहना  हैे  कि  यह  जो  आपकी  हाउसिंग  की  स्कीमें  हैं  इन  पर  अमल  दरामद  करने

 के  लिए  at  इनको  wae  जामा  पहनाने  के  लिए  aa  कोई  कारपोरेशन  या

 बैलेंस  नहीं  बनाये  हैं  कौर  इस  पर  पूरी  तौर  से  अमल  दरामद  कराने  के  लिए  हर  एक  स्टेट
 म

 हाउसिंग  aa  बनाये  जांच  या  स्टेट  हाउसिंग  कारपोरेशन  श्रीवास  बना

 दी  जाय

 ot  जैसा  कि  मेरे  एक  भाई  बोल  रहे  थे  कि  असली  जरूरत  सहायता  की  जो  तो  छोटे

 ax  गरीब  तबके  को  हैलो  कि  देहातों  में  रहता  देहात  वालों  के  लिए  आपकी  लिप
 सिम्पैथी  जबानी  हमदर्दी  तो  रहती  है  लेकिन  ag  wat  सुरत  बहुत  कम  करती
 el  शीराज़  भी  orca  देंखें  तो  पायेंगे  कि  ५  लाख  देहात  हमारे  देश  में  हैं  उन  ४५

 लाख  देहातों  का  ५०  फीसदी  हि  सो  बगैर  मकानों  के  है  ।  हमारे  बीवी  क्लासेज  ग्रोवर

 हरिजन  लोगों  की  हालत  बड़ी  खराब  है  भर  हकीकत  यह  है  कि  वह  लोन  के  लिए  दरख्वास्त

 देते  हें  लेकिन  वहां  पर  उनकी  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  शरर  उनको  कोई  रूपया  नहीं  मिलता

 में
 उनके

 लिए  विशेष  तौर  पर
 at

 करना  चाहता  हूं  कि  ज्यादा
 से

 ज्यादा  रुपया  रक्खा
 जाना  चाहिए  |
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 अभी  पिछले  कुछ  दिनों  से  एक  एकोनामिक  ड्राइव  आन्दोलन  )  की  लहर  हमारे
 देश  में  चल  पड़ी  हे  लेकिन  उस  दिशा  में  भी  कोई  खास  काम  होता  दिखाई  नहीं  देता  ।

 मुझ  से  पहले के  वक्ताओं  ने  सदन  के  सामने  यह  चीज  रक्खी  है  कि  सरकारी  दफ्तरों  को

 दिल्ली  से  बाहर  ले  जाने  की  कई  दफा  स्कीमें  बनती  हैं  लेकिन  राज  पांच  वर्ष  से  देख  रहे
 हूं  कि  उस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  यहां  से  कोई  सरकारी  दफ्तर  बाहर  नहीं

 गये  हैं  ।  में  यह  चीज  नहीं  समझ  पाता  कि  जिस  भ्रंग्रेज  सरकार  यहां  पर  थी  तो

 गवर्नमेंट इंडिया  के  जितने  भी  दफ्तर  थे  वह  सारे  के  सारे  शिमला  में  हाउस  किये

 जा  सकते  थे  कौर  वें  तमाम  बड़ी  बड़ी  इमारतें  खाली  कौर  बेकार  पड़ी  हुई  हैं  श्र

 क्यों  नटों  यहां  दिल्ली  से  कुछ  सरकारी  दफ्तर  वहां  पर  मुंतक़िल  किये  जा  सकते  ताकि

 की  वह  इमारतें  भी  काम  मना  सकें  और  में  किसी  हद  तक  कंसेशन  भी

 कम  किया  जा  सके  ।  दिले  के  नागपुर

 डलहौजी  झरा  द  बहुत  सी  ऐसी  जगहें  हें  जहां  पर  गवर्नमेंट  झाफ  इंडिया  के  सरकारी  दफ्तर

 बड़ी  झ्रासानी  से  मुंतक़िल  किये  जा  सकते  हैं  ।  मुझ  से  पहले  श्री  भक्त  नें  अपने  भाषण

 में  कहा  था  कि  वास्तव  में  कोई  भी  सरकारी  कर्मचारी  दिल्ली  से  बाहर  नहीं  जाना  चाहता

 दिल्ली  उसके  लिए  एक  ऐसे  शझ्राकषंण  की  वस्तु  बन  गई  हे  कि  कोई  भी  यहां  से  बाहर  जाना

 पसन्द  नहीं  करता  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  जब  एकोनामिक  ड्राइव  चल  रही  हो  तो  बड़ो

 बड़ी  इमारतें  जिनमें  सरकारी  दफ्तर  रह  सकते  हें  वे  बेकार  पड़ी  रहें  दूसरी  ae  बड़ी

 बड़ी  इमारतें  बनाई  जांच  कुछ  उचित  नहीं  प्रतीत  होता  ।  वास्तव  में  ऐसा  मालूम  पड़ता

 कि  इकोनामिक  ड्राइव  में  वही  पहले  वाला  भ्रंग्रेज़ी  तरीका  बरता  जा  रहा  है  ।  यह  एकोन/मी

 की  जा  रही  कि  कार  में  झंडा  न  लहराया  जाय  या  पुराने  लिफाफों  को  जाया न  किया

 इकोनामी जाय  झ्र  उनको  दुबारा  इस्तेमाल  में  लाया  इन  छोटी  छोटी  चीजों

 चलाई  जा  रही  है  लेकिन  जो  अंधा  ga  बड़ी  बड़ी  इमारतें  बनाई  जा  रही  हें  उनमें  एकोनामी

 नहीं  की  जा  रही  है  जहां  कि  एकोनामी  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।

 अभी  पिछले  दिनों  में  हमारे  वहां  जो  ९ €  फोरम  था  वहां  पर  यह  सवाल  किया

 गया  कि  सरकार  द्वारा  हमसे  जो  इतने  सारे  टैक्सेज  वसूल  किये  जातें  वह  तमाम

 रुपया  क्या  इन  बड़ी  बड़ी  इमारतों  के  बनाने  में  बच  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  प्रभी अपने

 चुनाव के  दौरान  जब  लोगों  से  जाकर  उनक
 घरों

 में  मिलना  पड़ा  तो  में  ने  महसूस  किया

 कि  उनमें  इस  बढ़ी  हुई  मंहगाई  कौर  दूसरी  तरफ  सरकार  द्वारा  टैक्सों  में  बढ़ोत्तरी  होने
 ~

 ph  कारण  सन्तोष  है  ।  हम  लोग  घर  घर  में  इन  टैक्सों  के  कारण  बदनाम  थे  वे

 कहते  थे  कि  इस  गवर्नमेंट  को  हम  बहुत  देर  तक  रखने  को  तेयार  नहीं  ।  एक  तरफ  तो

 इतनी  मंहगाई  हो  कि  लोंगों  की  खरीद  की  कुव्वत  कमजोर  हो  चुकी  हो  दूसरी  तरफ

 aq  उन  पर  इतने  अधिक  टैक्स  लगायें  श्र  ऐसी  बड़ी  बड़ी  इमारतें  तो  इसको  कोई

 भी  अ्रवाम  बहुत  ज्यादा  देर  तक  बर्दाश्त  करने  को  तैयार  नहीं  होगा  ।  दिले  ale  प्रत्य

 war  ं  पर  तो  बड़ी  बड़ी  इमारतें  जिनमें  सरकारी  दफ्तर  रह  सकतें  हों  वे  तो  खाली  पड़ो

 रहें  ौर  दिल्ली  में  दफ्तरों  की  भरमार  बनी  रहे  जगह  की  तंगी  के  कारण  यहां  पर

 और  बड़ी  बड़ी  इमारतें  बनाने  को  जरूरत  महसूस  मेरा  कहना  यह  है  कि  श्राप  क्यों

 नहीं  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करते  कि  शिमले  में  ak  wa  स्थानों  पर  जहां  बड़ो
 बड़ी  इमारतें  खाली  कौर  बेकार  पड़ी  हैं  उनमें  दिल्ली  के  कुछ  सरकारी  दफ्तरों  को  भेज

 दिया  जाय  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह  दरख्वास्त  करूंगा  कि  इसके  मुताल्लिक  जो  पहलों

 कमेटी  उन्होंने  बिठलाई  उसका  मुझे  पता  नहीं  कि  क्या  फैसला  पांच  साल  से  यह



 3ko  श्रनदानों  की  मांगें  बधवार  १४  १९५७

 हेम

 चीज  चल  रही  है  कि  सरकारी  दफ्तरों  को  दिल्ली  से  हटाने  सवाल  पर  गौर  करने  के  लिए

 सरकार  ने  एक  कमेटी  बिठलाई  हुई  है  लेकिन  wt  तक  कोई  भी  प्रगति  उस  दिशा  में  हमें

 देखने  को  नहीं  मिली  मंत्री  महोदय  इस  सवाल  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  जल्द

 कोई  फैसला  करें  ताकि  दिल्ली  से  कुछ  सरकारी  दफ्तर  शिमला  शादी  wear  स्थानों  में  भेजे

 जा  सके  |

 एक  बात  प्रापक  सामने  अपने  कट  मोशन  प्रस्ताव  )  के  मुताल्लिक कहना

 हूं  रोक  वह  यह  है  कि  बदकिस्मती  से  मुझे  यहां  कुछ  देर  से  करीब एक

 सप्ताह  gal  जब  में  यहां  पर  हाजिर  gat  था  ।  wt  कै  सामने  एक  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  था  कि  लोकसभा  के  सदस्यों  के  लिए
 ६७५

 मकानों  की  जरूरत  है  लेकिन  बने
 कुल

 ५१४  हें  और  जो  ५१८९  बने  भी  हें  वे  भी  लोकसभा  के  सदस्यों  को  नहीं  मिल  सकते  ॥

 वह  हमारे  लिए  नहीं  हैं  |  इस  दफा  जब  मुझे  यहां  सेशन  में  कराने  का  इत्तिफाक  कौर

 मेंने  इस्टेट  अाफिस  में  मकान  के  लिए  दरख्वास्त  दी  तो  में  ने  पाया  कि  वहां  इस्टेट  अाफिस

 के  जो  नफ़स रान  लोग  हैं  वे  सीधे  मुह  बात  करने  को  तेयार  नहीं  हैं  ।  में  तो  यह  समझता

 हूं  कि  यह  जो  १४,  १४  श्र १५,  १४  लाख  जनता  के  प्रतिनिधि  इस  लोकसभा

 ao  हैं  उनके  साथ  मगर  इस  इस्टेट  आफिस  का  सलूक  देखा  जाय  तो  पता  चलेगा  कि  उससे

 बदतर  सलक  कहीं  हो  ही  नहीं  सकता  ।  .  हमसे  कहा  जाता  है  कि  जाइये  ७  लोकसभा

 के  सेक्रेटेरियट  के  पास  जाकर  कहिये  और  वहां  पर  जाइये  तो  वह  भी  बतलाने  को  तैयार

 नही ंहें  ।  असल  में  gar  यह  है  कि  जो  फ्लैट्स  लोकसभा  के  मेम्बरों  के  वास्ते  बनाये  गये

 उनमें  से  बहुत  सारे  फ्लैट्स  गवर्नमेंट  एम्प्लाईज  को  दे  दिये  गये  हैं

 महोदय  :  लोक-सभा  सचिवालय  माननीय  wert  के  अधीन  है  ।  यदि

 लोक-सभा  सचिवालय  के  बारे  में  कोई  शिकायत  हो  तो  वह  सभा  में  नहीं  कहनी

 सीधे  माननीय  अघ्यक्ष  को  ही  कहनी  चाहिये  ।

 fat हेम  राज  :  में  केवल  एस्टेट  aha  के  बारे  में  ही  कहूंगा  ।  में  यह  कर

 हा  था  कि  इस्टेट  झ्राफिस  में  जाइये  तो  वे  सीधे  मुंह  बात  नहीं  करते

 एक  माननीय  सदस्य  :  लोकसभा  की  बात  छोड़  दीजिये  ।

 श्री हेम  राज  :  लोकसभा  की  बात  में  ने  छोड़  दी  इस्टेट  आफिस  तो  लोक
 क  नीचे  नहीं  वह  तो  av  हाउसिंग  एंड  सप्लाई  मिनिस्ट्री  के  नीचे  हैं  ।  में  यह  परज  कर

 कहा  था  कि  स्टेट  afer  में  जान  तो  वहां  के  जो  भ्रफसरान  हैं  वे  सीधे  मुंह  बात  करने

 को  तैयार  नहीं  हैं  ।  उनसे  यह  पूछें  कि  उनमें  से  कितने  फ्लैट्स  मेम्बरान  को  मिले  हें

 कितने  फ्लैट्स  गवर्नमेंट  एम्पलाईज  को  दिये  गये  हैं  तो  वह  यह  इनफारमेदान  देने  को  तेयार

 नहीं  हूं
 ।

 नाथे  एवेन्यू  कौर  साउथ  एवेन्यू  के  इनक्वायरी  श्राफिसेज  से  जब  यह  पता  लगाने

 की  कोशिश  की  गई  कि  कौन  कौन  से  फ्लैट्स  गवर्नमेंट  एम्पलाईज  के  पास  हें  तो  चूंकि
 वे

 अपने  बड़े  wae  से  डरते  हैं  इसलिए  वहां  वाले  हमको  यह  इन्फॉर्मेशन  देने  को  तैयार  नहीं
 होते  ।

 में  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  हकीकत  नहीं  है  कि  इस  साउथ  एवेन्यू  के
 गा अंग्रेजी  4
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 हमार  €  फ्लैट्स  नंबर  ११,  ३४,  ३४,  ५१,  ७६,  १५३२,  Bue  १५१  ८३  गवन

 एम्पलाईज  कं  पास  हें  ।  होना  यह  चाहिए  कि  अगर  वें  फ्लैट्स  जो  कि  हमारे  लिए  बने  है

 हमें  नहीं  दिये  जा  सकतें  तो  हमें  पालियामेंट  के  नजदीक  १५  जगह  दी  जाय  लेकिन

 हालत  यह  हो  रही  हे  कि  लोक-सभा  के  मेम्बरों  को  बड़ी  दूर  दूर  जाकर  रहना  पड़ा  ह ै।

 क्या  यह  हकीकत  नहीं  है  कि  यह  wea  लोक-सभा  के  मेम्बरों  के  रहने  के  वास्ते  बनाये  गये
 ew  लोक-सभा  का  जो  सेशन  शुरू  होने  वाला  था  उसके  शुरू  होने  से  पहले  ही  काफी

 फ्लैट्स  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  को  दे  दिये  गये  हैं
 ?

 art  वहां  पर  कनबा परवरी

 हो  रही  हे  ।  में  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  इस  किस्म  का  सलूक  लोक-सभा  के  मेम्बरान  के

 साथ  नहीं  होना  चाहिए  ake  जो  चीज  उनके  लिए  बनी  हे  वह  उन्हीं  को  मिलनी

 art  हमें  यह  कहा  जा  रहा  हैं  कि  उनको  हमने  नोटिस  दिये  हुए  हें  हमें  कुछ  देर

 झौर  ठहरना  पड़ेगा  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  उस  तक  शायद  यह  लोकसभा  का  जो

 मौजूदा  सेशन  चल  रहा  हे  वह  खत्म  जायगा  ॥

 में  झपके  नोटिस  में  कौर  द्वारा  भ्रध्यक्ष  महोदय  के  नोटिस  में

 a  ard
 लाना  चाहता  हूं  कि  लोकसभा  मेम्बरान  के  वास्ते  बने  हुए  फ्लैट्स  में  जो  गवर्नमेंट

 एम्पलाइज  को  रक्खा  गया  उनको  खाली  करा  कर  लोकसभा  के  मेम्बरों को  जल्दी  से

 जल्दी  दिलवाने  के  लिए  अ्रावश्यक  कदम  उठाया  जाय  |  दूसरी  तरफ  में  अपने  माननीय  मंत्री

 होदय  से  एक  दरख्वास्त  करूंगा  कि  wa  तो  उन  को  पता  चल  ही  गया  है  कि  पांच  साल

 तक  लोक  सभा  भर  राज्य  सभा  के  लिए  ५१९  क्वार्टरों  की  जरूरत  है  ।  प्यार  इन  पांच

 सालों  में  वह  इस  को  पूरा  नहीं  कर  सके  तो  फिर  कब  करेंगे  ।

 उन  की  रिपोर्ट  एक  सुझाव  ह  कि  नाथे  वन्य  में  एक  जगह  खाली  उसमें  २०

 क्वार्टर्स  बनेंगे  |  इस  सिलसिले  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  में  नहीं  चाहता  कि  श्राप  हमारे

 लिए  बड़े  बड़  क्वाटर  बनाएं  |  लेकिन  जो  क्वार्ट्ज  की  हालत  हैं  उस  को  तरफ  जरूर  ध्यान

 दिया  जाए  ।  हमारे  कवार्ट्से  की  हालत  यह  है  कि  हमें  जो  फर्नीचर  दिया  जाता  झगर

 प  उस  की  कीमत  बाजार  में  पूछें  तो  पता  चलेगा  कि  जिस  चीज  की  कीमत  वहां  पर  पांच

 रु०  उस  की  कीमत  जो  पर्दे  हमें  दी  गई  है  उसमें  कम  से  कम  पांच  गुनी  लिखी  हुई  है  ।

 मैं  ः  करना  चाहता  था  कि  इस  चीज  की  खास  तौर  पर  देख  भाल  की  जाए  ताकि  जो

 फर्निचर  हमें  दिया  जाता  है  उस  की  wae  कीमत  क्या  हें  शौर  उस  के  मुताबिक ही

 उसके  किराये  की  अदायगी  होनी  चाहिए  ।

 यहां  पर  बहुत  से  मेम्बरों  ने  कट्रेक्टिग  सिस्टम  के  मुताल्लिक  कहा
 |

 कंट्रैक्ट  सिस्टम
 के  नीचे

 नीचे  बहुत  ज्यादा  करप्शन  चलता  इस  में  कोई  शक  नहीं  है

 ।

 परशेन्टेन  कायम

 कर

 रक्खा  गया  हैं  ।  जो  मुख्तलिफ  कैरेक्टर्स  होते  उन  के  ऊपर  शभ्रोवरसियर्स होते  पी०

 डब्ल्यू
 ०

 डी०  के  दूसरे  झ्राफिसस  होते  हैं
 ।

 जेसा  हमारे  सदस्य  माननीय  रंगा  जी  ने  कहां

 इस  के  जरूरी  तौर  पर  श्राप  को  ध्यान  रखना  पड़ेगा  ।  सब  जगह  पर  सेन्ट्रल

 पी०  डब्ल्यू०  डी०  लोक  निर्माण
 का  महकमा  अपने  wea  (

 लिए  बदनाम  है  ।  वह  श्राप  के  काम  के  दौरान  रास्ते  पर  पड़  जाए  कौर  जो  बदनामी

 का  टीका  उस  के  माथे  पर  वह  दूर  हो  उस  को  दूर  करने  में  सब  से  मरहम

 पार्ट  करें  ।



 ३७८९२  अनुदानों  की  मां  गें  १४  १९५७

 श्रावास
 झौर

 संभरण
 मंत्रालय की  मांगों

 पर  निम्न
 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 कटौती

 प्रस्ताव  को

 संख्या  afar

 NR

 प्रस्तावक  का  नाम

 |

 कटौती का  ATATT

 |
 श  रे  | |  े  |  ड

 £२  |  १४२८  श्री  तंगामणि  मांग की  राशि

 ठेकेदारी का  चालू  घटा  कर  १  रु०
 |

 |  रहना |  कर  दी  जाय े॥

 |

 RR  भारत  सरकार  प्रैस  के  कर्मचारियों  मांग की  राशि १४२९  |  श्री  तंगामणि

 की  शिकायतें  दूर  करने की  घटा कर  श

 |
 असफलता  |  रुपया कर  दी

 |  जायें  ।

 €४
 |  RVR

 |  श्री  ईश्वर
 नय्यर  बचत  तथा  दक्षता  के  दृष्टिकोण  से  |  १००  रुपया

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग

 के  डिवीजनों के  पुनर्गठन  की

 अ्रावरयकता  |

 |

 ev  VVRR  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  के श्री  fat  maT

 |  स्टोरों  में  काम  करने  वाले  |
 |

 १००
 रुपये

 चौकीदारों के  काम  के  घन्टे  |

 घटाने  में  |
 |

 केन्द्रीय  निर्माण  विभाग  के

 |

 १००  रुपये ev  |  १४३३

 |

 श्री  ईश्वर  झज्जर

 रोड  इन्क्वायरी अाफिस

 से  फरनीचर शॉप  का  हटाया
 जाना  |

 1

 ev  VRS  tt  ईश्वर  नय्यर  १००  रुपये

 |

 विभिन्न  हवाई  weet  पर  काम

 करने  वाले  केन्द्रीय लोक  निर्माण
 विभाग के  कर्मचारियों  को

 बीमारी केਂ  समय  मुफ्त
 न

 gv
 वहन  देने  की  झ्रावश्यकता |

 श्व  ३५  |  श्री  ईश्वर  नय्यर  date लोक  निर्माण  विभाग  १००  रुपये

 स्थायी  कर्मचारियों को  दिल्ली

 |  के  विधायें  |

 |  देने  में  असफलता |  |



 १४  FEXY  अन  दानों  की  माग  ३७९३

 ए वणणवाणणणा  ce  टीटी

 PYRE  |  st  ओवर  अय्यर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  के  |

 स्थायी  कम  को

 इक  अजार  देने  में  प्र सफलता  १००  रुपय

 gv  र् २७  श्री  ईश्वर  राज्यों  के  निर्माण  विभागों  से  |

 स्तरित  कर्मचारियों की  पहली

 ar  गिनने  की  झरा वश्य  १००  रुपये

 कता  |

 év  RIC  श्री  ओवर  अ्ररयर  |  समस्त  हवाई  BY  पर  काम  क

 { |  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  जाने  |

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  १००  रुपय

 |
 विभाग  के  कमंचारियों के

 लिये  पथक  मकान  बनाने  की

 |
 |

 आ्रावर्यकता  ।

 |

 १४३९  |  श्री  ईश्वर  aq  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  के  |

 निलम्बित  कर्मचारियों  को

 भूतलक्षी  प्रभाव से  पूरा  वेतन  १००  रुपय

 देने  में  असफलता |
 न

 भ
 2¥¥o  श्री  ईश्वर  कर्मचारी  अंशदायी  भविष्य  निधि

 योजना  नियमों  को  शभ्रौद्योगिक
 |

 विवाद  afafra  LR v9 & के  १००  रुपय

 अ्रनुसार  संशोधित  करने  की
 अनावश्यकता  ।

 ey अ  र  श्री  ईश्वर  अय्यर  .  |  antennas.

 जानें  वाले  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  | |

 विभाग  के  कर्मचारियों के  १००  रुपये

 उचित  अभिलेख  रखने
 |

 म  सफलता | |

 gy  १४४२  |  श्री  ईश्वर  नय्यर  लिम  ज  केन्द्रीय  लोक  |

 निर्माण  विभाग  के  मुख्य

 इंजीनियर  के  अधीन  लाने  की  १००  रुपये
 श्रावव्यकता  |



 ३७६४  अनुदानों की  माँ  में  १४  अगस्त  १९५७

 है  ह

 क  ा  वि

 av  रड  श्री  ईश्वर  नय्यर  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखें  १००  रुपये

 जाने  वाले  केन्द्रीय लोक  निर्माण

 विभाग के  कर्मचारियों को

 पहली  सेवा  का  लाभ  दे  कर

 अन्य  नियमित  कर्मचारियों

 के  स्तर  पर  लाना ।

 av  VOCE  श्री  ईदवर  झ्रय्यर  |  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  के  १००  रुपये
 लिफ्टों पर  काम  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  विद्यमान

 स्थायी  जगहों  पर  स्थायी  करन

 की  झावइ्यकता

 av  oo 8  श्री ईद वर र  अ्रब्यर  कामिक संघों  में  काय  करने  के  १००

 कारण  दंडित  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण विभाग  के  कर्मचारियों

 को  बहाल  करने  की
 कता  ॥

 ay  WTR  श्री  ईश्वर  ग्लेयर  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  १००  रुपय

 जानें वाले  केन्द्रीय  नेक  निर्माण

 विभाग  के  कर्मचारियों  को

 पविटामान स्थायी  पदों  पर

 नियमित रूप  से  स्थाई  करन े|

 की  ग्रा वर यकता |

 av  2-2-4)  श्री  ईश्वर  अय्यर

 काम  के  लिये  eat  रु

 हे

 रखे

 १००  रुपये

 ह  जानें  केन्द्रीय  |

 निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों

 +  दो  ay  की  सेवा  के  बाद

 नियमित  रूप  से  weary

 करने  में  सफलता ।



 १४  Rey  श्रनदाना  का  ATT  29eY

 |

 ao
 =  oe  ee

 |

 १४४८  श्री  ईश्वर
 |

 केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग
 में  |  १००

 रुपये

 |  मरम्मत शादी  का  काम  |

 गीय  तौर  पर  स्थायी  रूप  से

 रखे  जानें  वाले  कर्मचारियों

 द्वारा  कराने  की  श्रावस्यकता |

 ae  १४४९  |  श्री  ईश्वर  नय्यर  |  दिल्ली  में  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  १००  रुपय

 विभाग  में  काम  के  लिये  स्थायी

 रूप  से  रखे  जानें  वाले  सभी

 कर्मचारियों की  एक  वरिष्ठता

 सुची  रखने  की  श्रावव्यकता |

 av  RYYo  श्री  ईश्वर  ।  दिल्ली  में  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  १००  रुपय

 विभाग  में  काम  के  लिये  स्थायी

 रूप से  रखें  जाने

 चारों  को  केन्द्रीकृत कर  के

 काम  के  भेजने  में

 असफलता  |

 Bvue  श्री  ईश्वर  भ्रमर  eeu  तथा  SeXy  म॑  केन्द्रीय  १००  रुपय

 लोक-निर्माण विभाग  के  उद्यान

 करमे  निदेशालय के  छांटे  गये

 कर्मचारियों को  वालों

 की  तुलना  में  नौकरी  देने  में
 असफलता  |

 |

 |

 न्  १४५२  |  ईश्वर  |  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  में  |  ००  रुपये

 {
 |  काम  a  लिये  स्थायी  रूप  से

 रखे  जाने  वाले  कुछ  कर्मचारियों

 वर्दियां  देने  की

 |
 VV4R  श्री  ईश्वर  नय्यर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग में  |  १००  रुपये

 काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  |

 रखे  गये  के  लिये  उचित  |

 उन्नति के  art  ढंढने  की

 श्रावदयकता  |

 —
 144



 RRs  अन  दानों  की  ATT  १४  १९५७

 ||

 रड
 | लाया अ  SN

 ।

 tv  १४५४  |  श्री  ईश्वर  नय्यर  | |
 दिल्ली  के  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  | |  oo  रुपये

 विभाग  में  काम  के  लिये  स्थायी  |

 रूप  रखें  गये  करमचारियों

 को  श्रंदवदायी  स्वास्थ्य  सेवा  में

 सम्मिलित न  किया  जाना

 ey  QYUYX  श्री  ईश्वर  नय्यर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  में  १००  रुपये

 काम  के  लियें  अस्थायी रूप  से

 रखे  गये  कर्मचारियों के  वेतन

 स्त  विद्यमान  नियमित

 को  दूर  करने  की  श्रावण

 कता  |

 Rv  १४५६  श्री  ईश्वर  अय्यर  केद्रीय  लोक-निर्माण विभाग  में  १००

 काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से

 रखे  गये  कर्मचारियों  को

 पूर्ण  तथा  प्रवीण  निरी

 क्षणों  शादी  वर्गों  म  बांटने  की

 DIARRA  ।

 ty  ee a)  श्री  ईश्वर
 केन्द्रीय  लोक-निर्माण

 विभाग  में  १००  रुपयें

 काम  के  लिये  स्थायी रूप  से

 रखे  गये  कर्मचारियों को  उनके

 वेतन  स्तरों  के  अनसार

 लम्ब  मकान देने  की

 कता  |
 ह

 |
 gv  8.0 0.0  श्री  ईश्वर  नय्यर  लिफ्टों  पर  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  |  १००  रुपये

 t  लोक  निर्माण  विभाग  के

 faa  कर्मचारियों वर्दियां

 देने  में  अ्रसफलता |
 |
 |

 gv  QYUE  श्री  ईदवर  नय्यर  |  फायर  सर्विस  कर्मचारियों को  उनके  |  १००  रुपये
 क

 मकान दफ्तरों  के  पास  ह

 देने  की  जरूरत ।

 —Sw  ss



 TTT,  १४  अगस्त  ae OS  की  ATT  sete

 ब  आन  नाथा  LT

 दे  श्री  भा०  Ho  गायकवाड  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  तथा  १००  रुपये
 |

 ३३७

 हरिजनों के  मकान  बनाने  के

 बारे  में  सरकारी नीति  की

 जा  नााााणाणातयएल्एल्एतय नगा

 महोदय  :  ये  सब  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्री  सुनाया  ध्रम्बलन  (  रामनाथपुरम )  :  कपड़ा  मकान  ये  तीनों  चीजें

 आदमी  की  बुनियादी  आवश्यकतायें
 हैं  ।  हम  भोजन  कौर  कपड़ें  की  समस्या  तो  लगभग  हल  कर  चुके

 हें  किन्तु  मकानों  की  समस्या  अभी  वेसे  ही  उलझी  हुई  है  ।  द्वितीय  योजना  के  तरन्त  गीत  मकानों  के  लिये

 १२०  करोड़  रुपया  नियत  किया  गया  है  १०  करोड़  रुपया  ग्रामों  के  लिये  रखा  गया  है  |

 मकानों की  समस्याओं  में  केवल  श्रीवास  तथा  संभरण  मंत्रालय  का  ही  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 सामदायिक विकास  मंत्रालय  भी  ग्राम्य  श्रीवास  के  लिये  उत्तरदायी  है  ।  गांवों  में  मकानों  की  समस्या

 तभी  हल  हो  सकती  है  जब  पूर्ण  रूप  से  वहां  के  रहने  वालों  को  पुरा  रोजगार  मिल

 तब  यह  समस्या  श्रासानी  से  हल  हो  जायेंगी  ।

 अल्प  राय  वर्ग  श्रीवास  योजना  के  बारे  में  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  की

 Yoo  रुपये  या  इस  से  कम  है  उन्हें  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  दिये  जाते  हू--यह  ऋण  इस  शर्ते  पर

 सिलते  हैं  कि  लागत  का  २०  प्रतिशत  ऋण  लेने  वाला  स्वयं  मिलायें  ।  थोड़ा  वेतन  पाने  वाले  लोग

 इतनी  बड़ी  रकम  एक  साथ  नहीं  दे  सकते  ।  इसलिये  जरुरत  के  अनुसार  ऋण  जाये--यह
 २०  प्रा  दात  का  झगडा न  जाय े।

 नगरों  में  मकानों  की  सुविधा  देने  का  एक  सुझाव  में  जीवन  बीमा  निगम  के  पास

 पर्याप्त  पूंजी  है  जो  इस  काम  में  लगाई  जा  सकती  है--यह  काम  श्रासानी  से  हो  सकता  है  ।  जो  व्यक्ति

 ०,०००  की  पालिसी  ले-उसके  लियें  निगम  एक  मकान  बना  दे  प्रीमियम  उसी  तरह  लेती

 बाद  में  वह  मकान  उस  का  हो  जाये--श्रोत  यदि  वह  व्यक्ति  बीच  ही  में  मर  जाये--तो  भी  मकान

 होनें  से  उसके  बच्चों  को  रहने  की  तंगी  न  होगी  ।  इससे  दुगना  फायदा  होगा  ।  बीमा  भी  लोग  अधिक

 कराया  |

 गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  लियें  भी  राज्यों  के  पास  धन  नहीं  है  ।  उन्हें  व्ययानुसार

 के  लिये  कहा  जाता  है  जो  उनके  लिये  कठिन  है  ।  इसलिये  ऐसा  न  किया  जाये  ।  मद्रास  राज्य  २४५

 प्रतिशत  व्य यान सार  नहीं  दे  सकता  |

 में  संभरण  के  सम्बन्ध  में  भी  कहूंगा  ।  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को

 विकसित  करने  के  लियें  निगम  तथा  संभरण  तथा  उत्पन्न  निदेशालय  में  समन्वय  हो  गया  है  ताकि

 सरकार  के  लिये  श्रावस्ती  छोटी  मोटी  चीजों  का  निर्माण  इन्हीं  उद्योगों  से  कराया  जाये  |  इसलिये

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  उत्पादन  को  अपनी  मांगें  बताकर

 i
 योजनाबद्ध  तरीके  से  चलायें  ताकि  वहां  की  बनी  हुई  चीजों  का  पुरा  उपयोग  हो  सके  ।

 मूल  wast  में



 308s  अनुदानों  को  १४  १६५७

 [ait  श्रम्बलम्
 |

 खादी  तथा  हथ करघों  के  माल  का  भंड़ार  मद्रास  में  ही  पड़ा  है  ।  वहां  के  बुनने वाले

 खाली  बैठ  हैं--इस  लिये  सरकार  को  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  उस  माल  का  निपटारा  हो  तथा  लोगों को

 काम  मिले  ।  सरकार  अपनी  झ्राव्यकता  हथकरघे  से  बने  कपड़े  से  भी  पूरी  करे  ।

 ~
 शो  wa  लाल  व्यास  :  श्रीमान्  हमारे  राज्य  का  एक  भाग  जो  पहले  मध्य  भारत  में

 था  वह  तो  औद्योगिक क्षेत्र  है  ।  वहां  पर  रतलाम  तथा  उज्जैन  जैसे  प्रौद्योगिक  केन्द्रों  में

 श्रीवास  सम्बन्धी  पर्याप्त  कायेवाही  हुई  है  |  बहुत  से  नये  मकान  बने  हैं  |

 औद्योगिक  श्रीवास  की  योजना  में  कई  एक  त्रुटियां  हें  |  वहां  पर  बाल  प्रसूति  गृह  तथा

 खेलने  के  स्थानों  की  व्यवस्था  ही  नहीं  की  जाती  ।  ये  बहुत  श्रावश्यक  चीजें  हैं--दूसरे  उन  मकानों  में

 बिजली  कौर  पानी  का  प्रबन्ध  भी  नहीं  है  ।  है.माननीय  मंत्री  इस  प्रोर  ध्यान  देगे  ।

 अल्प  प्राय  योजना  के  सम्बन्ध  में  में  ने  यह  देखा कि  उज्जैन  में  कुछ  मकान  बन  रहे

 तो  वहां  पता  लगा  कौर  दुःख  हुआ  कि  ऋण  रोक  लिये  जाते  ि  मंकान  बीच  ही  में  रह  जाते

 @  |  इस  प्रकार  तो  कोई  भी  लाभ
 शायद  हाल  ही  में  नियमों  में  कुछ  परिवर्तन  हो  गये  हैं

 ।

 नहीं  होगा ।  यह  कर्जे  तुरन्त  दे  दिये  जाने  चाहिये  ।

 तीसेरे  मध्य  प्रदेश  भारत  का  एक  बहुत  बड़ा  राज्य  इसकी  राजधानी भोपाल  बना

 भी  दी  गई  है  ।  परन्तु  वहां  पर  मकानों  की  समस्या  बड़ी  भीषण  हो  रही  इस  कारण  वहां
 के  लिये कुछ  ate  रकम  रखी  जाये  ।

 राज्य  सरकार  राज्य  के  कर्मचारियों  के  लिये  की  व्यवस्था  करने  का  पुरा  प्रयत्न

 कर  रही  परन्तु  सब  के  लिये  यह  व्यवस्था  हो  सकना  सम्भव  नहीं  ।
 समस्या  बड़ी  गम्भीर

 कई  नये  लोग  भी  झा  रहे  हैं  ।  aren  है  कि  वर्तमान  झ्र वस् था  का  ध्यान  रखते हु  ए  माननीय

 मंत्री  स्थिति  का  पुनर्परीक्षण करवा  लेंगे  ऐसी  व्यवस्था  कर  देंगे  ताकि  भोपाल  की  यह  नाजुक
 भ्र मस् या  हल  हो  जाय  |

 ची  सुमन  ata  )  :  में  सरकारी  प्रेसों  का  उल्लेख  करूंगा  |  सरकार

 के  १०,  ११  प्रेस  कुछ  कौर  भी  आरम्भ  किये  जा  रहे  इन  प्रेसों  में  काम  करने  वालों
 को  ८८  श्रेणियों  में  विभक्त  किया  गया  है  ।

 इनमें  से  बहुतों  को  जो  वेतन  मिलता  है  वह  केन्द्रीय

 वेतन  aan  fees  आयोग  की  सिफारिशों  केਂ  अनुसार  नहीं  है  ।  उदाहरण  केਂ  तौर  पर

 प्रपत्र  वाहक  तथा  अरन्य  इसी  प्रकार  के  लोगों  को  ३०  से  ३४५  रुपये  मिलते  हें  इसमें  ही

 उनका  जीवन  समाप्त  हो  जाता  है  ।  अराना  वार्षिक  तरक्की  मिलती  है  ।

 ऐसे कहना  ही  पड़ता  है  कि  हम  बड़े  विशाल  दृष्टिकोण  बाली  सरकार  के  नीचे रह  |

 चारी  हें  जिन्हें  काम  के  झाधार  पर  वेतन  दिया  जाता  है  ।  यदि  वे  अवकाश  ले  लें  या  छुट्टियां पड़
 जाय

 तो  उन्हें  द--  से  अधिक  नहीं  मिलता
 |  इसके  gated  झ्राकस्मिक  कर्मचारी

 भी  जो  छः  सात  वर्ष  तक  काम  करते  रहने  पर  भी  स्थायी  नहीं  बनाये  जाते  ।

 उनकी  सेवा  को  नियमित  रूप  दिया  जाता  है  तब  भी  उन  की  पिछली  सेवा  को  सम्मिलित  नहीं
 किया  जाता  ।  wit  उसका  उन्हें  क  ई  लाभ  नहीं  दिया  जाता  ।  इसके  अतिरिक्त  अ्रर्घेस्थायी

 बनने  की  एक  मज़ेदार  प्रणाली  है  ।  meat  बनाने  के  लिये  महानियंत्रक  को  लिखा  जाता

 है  पर  स्थायी  स्वी  प्रबन्धक  ही  कर  देता  है  ।  फिर  कौर  भी  कई  प्रकार  की  श्रनियमिततायें  चलती

 बाण  हैं  जिसकी  कौर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  नहीं  न  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 निवृत्ति  वेतन  के  सम्बन्ध  में  तो  बहुत  ही  विचित्र  नियम  है  :  दूसरी  कौर  चौथी

 श्रेणी  केਂ  लोगों  को  तो  निवृत्ति  वेतन  मिलता  परन्तु  तीसरी  श्रेणी  वाले  कर्मचारी  इससे  वंचित

 रह  जाते हैं  ।  प्रथम  तीनों  श्रेणी  के  ह  तो  छः  मास  तक  की  छुट्टी  जमा  कर  सकते  हें  परन्तु

 तीसरी  श्रेणी  वालों  के  लिये  केवल  तीन  मास  का  ही  आदेश है  ।  यदि  एक  चतुर्थ  श्रेणी  का  जमीन
 चारी २०  वर्ष वी  सेवा  केਂ  बाद  पदोन्नति  पा  कर  तीसरी  श्रेणी  का  कर्मचारी  बनता  है  तो  निवृत्ति
 वेतन  पाने  के  अधिकार  से  वंचित हो  जाता  है  ।  क्या  सरकार  इसकी  कौर  ध्यान  नहीं  दे  सकती  ?

 पत्री  क०  शव  रेड्डी :  में  अपने  भाषण  में  यही  बात  कहना  चाहता  था  ।  माननीय  सदस्य

 ने  तीसरी  श्रेणी  के  कर्मचारियों की  अवस्था  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  कटु  श्रालोचला  की  है  इस  कौर

 हमारा  ध्यान  झ्राकृष्ट है  ।  यह  सुझाव  प्रस्तुत  -ओझा  है  भ्रत्यावश्यक  सेवायें  संधारण  विधेयक

 की  भांति  इस  मामले  में  भी  शीघ्रता की  जाये  ।  मेरा  कहना  है  कि  सरकार  ने  यह  निश्चय  कर  लिया

 है  कि  निवृत्ति  वेतन  केਂ  सम्बन्ध  में  जो  सुविधायें  द्वितीय  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को

 प्राप्त  वही  तीसरी  श्रेणी  वालों  को  भी  प्राप्त  होंगी  ।

 tet  सुमन घोष  :  तो  मेरा  यह  कहनी  ठीक  ही  है  कि  दस  वर्ष  के  पश्चात्  हड़ताल  का

 नोटिस  सिलने  पर  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  अन्यथा  यही  नियम  श्री  तक  चल  ही  रहे  थे  ।

 तो डाक्टरी  सुविधाओं का  यह  हाल  है  कि  इंफ्लूएंजा  महामारी  के  2Yo  लोग  बीमार  पड़े  ।

 अस्पताल  में  दवाईयां  ही  नहीं  थी  ।  यह  तो  श्रसाघारण  अवस्था  परन्तु  साधारण हालात  में

 भी  वहां  गधियों का  aware ही  रहता है

 कई  कर्मचारियों  को  काम  करते  हुए  तपेदिक  हो  जाता  है  ।  परन्तु  सरकार  की  कौर  से  उनके

 इलाज  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  ।  कलकत्ता  प्रेस  में  भीड़  भाड़  भी  अधिक  रहती  इसलिये  wear है
 कि  यह  प्रेस  सत्र गा ची चला  जायें  जहां  कि  सरकार  ने  इस  मतलब  के  लिये  भारी  जमीन  खरीदी

 वहां  क्वार्टरों  के  बनने  से  की  समस्या  भी  हल  हो  जायेगी  ।  इसके  अतिरिक्त  निजी

 ठेकों  की  शिकायत है  ।  प्रशासन  में  अधिकारियों की  संख्या  बहुत  ही  अधिक है  ।  इस  प्रकार

 की  अनियमितता यें  सरकारी  प्रेसों  में  पाई  जाती  हैं  ।

 थोड़ी  राय  वालों  की  शभ्रावास  योजना  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिमी बंगाल

 सरकार को  २  करोड़  रुपया  दिया  है  |  पश्चिमी  सरकार ने  केवल  २१  लाख  से  कुछ  अधिक

 रुपया खर्चे  किया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार ने  बंगाल  सरकार  को  ey  प्रति  शत  व्याज  की  दर  पर  दिया

 है  पर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  उसे  ६  प्रति  शत  की  दर  पर  दे  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  सामने

 की  छानबीन  करनी  चाहिये  कि  ऐसा  क्यों है  और  यह  भी  सुझाव  है  कि  सहकारी  ara  पर

 भूमि  खरीदी  जाय  कौर  जीवन  बीमा  के  सम्बन्ध  में  भी  विचार  किया  जाय  |

 गश  दास प्पा  :
 मंत्रालय  की  मांगों  के  समय  मंत्रालय  के  कार्यों  को  अधिक  से  श्रमिक

 महत्व  देने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।  यही  अनुभव  मुझे  श्रीवास  संभरण

 मंत्रालय  की  मांगों  के  समय  हो  रहा  था  ।'

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  को  देखने  से  तो  कुछ  आशा  नहीं  दिखाई  पड़ती  ।  हमें  अपनी

 स्वतन्त्रता  का  कुछ  होना  चाहिये  ।  प्रथम  योजना  में  देहाती  केਂ  प्रश्न  पर  विचार

 भी  नहीं  किया  गया  ।  में  कोई  पक्षपात की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  में  मंत्री  महोदय  से  इतना

 चाहता  हूं  कि  इस  cet  की  कौर  प्रथम
 पंच

 वर्षीय
 योजना  में  क्यों  ध्यान  नहीं  दिया गया  ?.

 sie  दूसरी  योजना  में  इसके  सम्बन्ध  में  क्यां  नीति  है
 ?

 प्राचीन हम  उन  करोड़ों
 लोगों

 के

 प्रंग्रेजी  में
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 श्री

 aft  उत्तरदायी हें  जिन्होंने  हमें  यहां  भेजा  है  ।  योजना को  प्रस्तुत  करते  समय  १२०  करोड़  रुपये

 में  से  ५  करोड़  रुपया  देहाती  श्रीवास  )  के  लिये  रखा  गया  था  ।  यह  रकम  बहुत  कम

 थी  ott  इससे  केवल  Yo  लाख  घरों  को  ठीक  किया  जा  सकता  था  ।
 फिर

 संसद्  सदस्यों  के

 आन्दोलन  के  कारण  दर्स  रकम  फको  बढ़ा  कर  १०  करोड़  कर  दिया  गया  |  साथ ही  मै  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  वेਂ  प्रथम  ae  में  इस  कार्य  के  लिये  कितना  खर्चें  किया  गया  है
 ?

 मेरे  विचार  में  कुछ  भी  नहीं  ।  बहाना यह  है  कि  राज्यों  से  कभी  योजनायें  प्राप्त  नहीं  हो  रही  हें  ।

 खेद  है  कि  इस  seq  की  झोर  पूरे  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 चार  वर्ष  में  इस  संबंध  में  १०  करोड़  तो  खर्च  होंगे  ही  ।  wer  को  माननीय  मंत्री

 महोदय की  घोषणाओं  से  पता  चलता है  कि  श्री तक  कछ  काम  हो  नहीं सका  ब  उन्होंने  राज्य

 इस के  श्रन्तगंत  राज्यों की  समस्त  आवास बोर्डे  बनाने  की  नई  योजना  संगठित  की  है  ।

 योजनाओं  को  एक  ही  प्रशासन के  श्रीहीन  कर  दिया  जायेगा ।  मेरा  अनुरोध  है  किः  मंत्री  महोदय
 को  इन  योजनाओं  को  शिष्ट  ही  कार्यात्वित  करना  कौर  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना

 चाहिये  कि  राज्य  सरकारें  इन  योजनाओं  को  ठीक  ढंग  से  चलाती  इस  मंत्रालय  की  ही  बात

 नहीं  कौर भी  यही  हाल  है  ।  योजना  में  हमें  कागज़ पर  तो  बहुत  weal  weal  बातें  दिखाई

 पड़ती हें  परन्तु  यह  है  कि  वे  अच्छी  मच्छी  बातें  पुरी  नहीं  हो  पाती ं।

 हमारे  पदारूढ  होते  हरिजन  श्रीवास  का  set  हमारे  समक्ष  यह  wet  अनुसूचित

 अथवा  ated  ख़ादिम  जातियों  के  श्रीवास से  संबंधित  था  ।  इस  पर  कूल  ३,  ४  लाख  रुपया

 खच  किया  गया  था  ।  परन्तु  हमने इस  पर  प्रत्येक  वर्ष  ge  लाख  ad  किया ।  इस  हिसाब

 से  पांच वर्ष  में  \ 9  करोड़  हो  जाता  सारे  पांच  वर्ष  के  लिये  हमारे  पास  कुल  १०

 करोड़  देहाती  श्रीवास  प्रदान  कोई  बहुत  बड़ी  समस्या  नहीं  gi  में  स  से

 सहमत  नहीं कि  प्रथम  वर्ष में  ५००  ग्रामों  अगले वर्ष  १५००  और  फिर  अगले वर्ष  ३०००

 में  काम  किया  जाय  कौर  इस  प्रकार  20,000  मकान  बनाये  मंत्री  महोदय का

 कहना हैं  कि  १०,०००  ग्रामों  में  कायाकल्प  हो  जायेगा |  अर्थात्  योजना  काल में  १०,०००

 ग्रामों में  काम  होगा  ।  यदि  अवस्था  यही  रही  तो  ५' ५  लाख  गांवों  के  कितनी
 नेताओं  की  आवश्यकता  होगी  ?

 दिल्ली  में  विभिन्न  सरकारी  कार्यालयों  के  प्रवास  का  प्रदान  है  |  दिल्ली में  बहुत  अधिक

 कार्यालय हो  गये  हैं  इन  को  कम  किया  जाना  चाहिये  ।  संसद  भवन  कौर  सचिवालय  के

 कास
 बड़ी  बड़ी  इमारतें  खड़ी  की  जा  रही  इन  में  विद्वेष  निर्माण  कला  की  सुन्दरता  नहीं

 नि  ।

 गंदी  बस्तियों को  हटाने  के  काम  पर  सरकार  करोड़ों  रुपया
 करके  उन  में

 सुधार
 कर

 सकती हैं
 ।  परन्तु  यह  बीमारी  तब  तक  दूर  नहीं  होगी  जब  तक

 कि  लोगों  की  मनोवृत्ति

 में  कोई  क्रांतिकारी परिवर्तन  नहीं  क्या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  है  जहां  राज  गंदगी

 नहीं
 है

 वहां
 तो  यही  इस  wet पर  थोड़ा  गम्भीरता  से  विचार  किया

 जाना  चाहिये  |

 केन्द्र  इस  मामले  में  राज्य  की  सहायता  कर  रहा  राज्यों में  इस  उद्देश्य  के
 लिये  काफी

 हो  |  तो  इन  बोर्डों  में  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  होने  ताकि

 खर्चे
 पर  पूरी  दृष्टि  रखी  जा  सके  |  बोर्डों  का  यह  काम  भी  होगा  कि  देखें  कि  बाद में  कोई

 समस्यायें  पैदा  नहों  जायें  ।



 १४  १९५७  अनुदानों  की  मां  ं  R502

 श्री  नि०  वि०  मानती  :
 मैं  मंत्रालय  को  देहाती  श्रीवास  की

 समस्या
 हल  करने

 यद्यपि  काम  धीमा  है  परन्तु  फिर  भी  कुछ  हो के  सम्बन्ध  में  पग  उठाने  पर  बधाई  देता  हूं  ।

 तो  रहा  है  ।  हजारों  वर्ष  तक  हमारा  प्रशासन  अन्य  लोगों  के  हाथ  में  रहा  है  शौर wa  हम

 अनुभव से  बहुत  कुछ  सीख  रहे  हैं  कोई भी  मंत्री  होता  ;  देरी तो  हो  ही  छोटे

 मोट  जो  दोष हमें  नजर  आते  हैं  यह  भी  कराते  ही  ।

 देहाती  की  योजना में  जहां  ate  कई  बातें  हैं  वहां  एक  चीज  की  कमी

 लोगों  को  किसी  रूप  में  सहायता  श्रव्य  दीः  जानी  हमारा  यह  अनुभव

 है  कि  जब  हमने  छोटो  सिंचाई  योजनायें  लागू  की  थीं  ax  इस  का  दो  तिहाई  सरकार  ने  कौर

 एक  तिहाई  खर्च  लोगों  ने  दिया  तो  इन  योजनाओं का  बहुत  ही  स्वागत  न  था  ।  gov

 से  १९४५२  तक  कुछ  राज्यों  में विशेषकर  पश्चिमी  बंगाल  में  इन  योजनायों  ने  बहुत  ही  प्रगति की

 और  इस  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  बहुत  वृद्धि  हुई  ।  कई  कारणों  से  उसको  केन्द्रीय  सरकार

 के  आदेशानुसार छोड़  दिया  गया  |

 देहाती  श्रीवास के  संबंध  में  भी  हमें  यह  देखना हैं  कि  क्या  किसी  प्रकार  की  सहायता  दी

 सकती हैं  ?  अभी  देहाती  लोगों  तपन  विकास  aaa  सुधार  के  लिये  चेतना  कम  ह

 उन्हें  इस  संबंध  में  कुछ  सहायता  देकर  प्रेरित  किया जा  सकता  है  ।  यह  २४  अथवा  देदे

 भ्रतिद्यात  सहायता  चार  पांच  वर्ष तक  ही  दी  बाद में  उनमें  स्वयं  यह  भाव  उत्पन्न  हो  जायगा

 are वे  श्राप  ही  इत्यादि  का  उसी  प्रकार
 उपयोग  करेंगे

 जिस  प्रकार  हम  चाहते हैं
 कि  वे

 4
 ae  !

 [at  पट्टा भि रामन  पीठासीन

 इसलिये  इस  आवास  योजना  में  किसी न  किसी  रूप में  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जाय  ।  आखिरकार  वास्तविक  भारत  तो  देहातों में  ही  है  ae  उन  के  सहयोग

 के  बिना हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  |  भ्र शोक  होटल  जनपथ  भी  बनाये  सरकारी

 चोरियों  की  भी  सहायता  की  परन्तु इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जायਂ  कि  यदि  सरकार
 चलाने  पर  ही  सब  कुछ  खर्च  कर  दिया  गया  तो  उन  को  क्या  मिलेगा  जिन  के  बल  पर  सरकार  का
 अस्तित्व  कायम है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  द्वितीय  योजना  के  १२०  करोड़  में  से  देहाती  भ्राता  क  लिपे

 जो  १०  करोड़ की  व्यवस्था  है  उसकी  वृद्धि  होनी  चाहिये  ।  मंत्रालय  से  यह  भी  सूचना  प्राप्त

 हुई हू  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  भ्रनुसूुचित  आदिम  जातियों  की  सहायता के  लिये
 ag  राशि  तथा  सामुदायिक विकास  मंत्रालय  की  सहायता  को  मिला  कर  देहाती  श्रीवास  के  लिये

 ३४  करोड़  रुपया
 दिया  जायेगा

 ।

 देश  भर  में  ५४०  लाख  घर  सभी  को  ठीक  ठाक  करने  की  श्रावस्यकता  हैं  ।  परन्तु

 मैं  तो  केवल  उन॑  गरीब  लोगों  की  बात  कर  रहा  हूं  जो  देहातों  में  रहते  हैं  ।  इन  लोगों  को

 तो  ५०,  १००  WAAT २००  रुपये  घरों की  मरम्मत  इत्यादि  के  लिये  दे  कर  सहायता  की  जा  सकती

 है  ।  यह  दिया  हुआ  रुपया  व्यथ  नहीं  जायेगा  प्रत्युत  देहाती  गरीब  लोगों  के  स्तर  को  ऊपर

 उठाने  जगर खच  होगा  |

 मुझे  यह  बात  कार  करने  में  प्रसन्नता है  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  बहुत  ही  परिश्रम कर  रहे
 मेरा  उन  से  निवेदन हू

 कि  वह  सभी  वर्गों  की  सहायता  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करें  ताकि

 हम  अपने  क्षेत्र  के  मतदाताओं  से  कह  सकें  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  ake  मंत्रालय ने  हमारे
 श्रीवास

 के
 संबंध

 में  यह  सहायता
 को  है

 यह  बड़ी  महत्वपूर्ण बात  है
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पडा०  Fo  | हु*  मेलन  का  महत्व बढ़  रहा  ह  बढ़  रही

 रही  शर  मकान  कम  इस  लिये  स्थान  स्थान  पर  किराया  नियंत्रण  प्राधिकार  स्थापित हो

 रहे  हैं  ।  इन  विभागों  को  काम  करने  मं  जो  दिक्कत  होती  ह  उस  को  दूर  करने  के  लिये यह

 ग्रावव्यक है  कि  योजना  के  अनुसार  मकान  बनाया  |  दिल्ली में  ८०  प्रतिश्त  मकानों की

 विधि  करने  के  लक्ष्य को  कम  नहीं  करना  चाहिये  |  म॑  वास  के  तीन  पर  प्रकाश  डालेगा  ॥!

 बाहरी  देहाती  ate  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  का  प्रश्न ।  दिल्ली  राजधानी  हे  att यह  सीधा

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण में  यदि  यहां  सरकार  सफल  न  हो  तो  ौर  कहीं  भी  ग्रामीण

 नहीं हो  सकती  ।  RENE  के  सर्वेक्षण  के  अ्रनूसार  ७०००  लोग  यहां  पटरियों  पर  रहते  ह्

 2842 HY fase fale की  बिड़ला  रिपोर्ट  के  अनसार  ६  लाख  व्यक्ति  अभी  बिना  मकानों  के  झर  १९४१

 के  बाद  जो  जनसंख्या  है  उत्तक  अनसार  यह  प्रकट  अब  दुगना  तो  हो  ही  गये  होंग  ।  परन्तु

 सामान्य  अन्दाजे  के  मुताबिक भी  दिल्ली  में  दो  लाख  लोगों  को  मकानों  की  श्रावस्यकता है  |

 चतुर्थ  श्रेणी  के  ७३  प्रतिशत  सरकारी  कर्मचारी  बिना  मकानों के  हैं  ।  Yoo  रुपय

 से  कम  वेतन  वाल  ७०  प्रतिशत  कर्मचारियों की  मकान  को  व्यवस्था  भी  उपयुक्त  नही ंt

 एक  हजार  वेतन  पान  वाले  भी  ३४  प्रतिदिन एसे  हैं  जिन  के  पास  समुचित  मकान  नहीं  हं
 ।  मकानों

 की  कमी  के  कारण  तमंचा  रियों  का  १४  से  ¥o
 प्रतिशत  वेतन  मकान के  किराये  में  चला  जाता

 इस  लिये  मेरा  निवेदन  है  fe  इस  संबंध में
 द्वितीय  पौधा  से  आघारित  लगत करने  के  लिये  कदम  उठाया  जाय  ।

 जो  हालत  दिल्ली  की हू  वही  लगभग  देश  के  अन्य  नगरों  की  है  |  मद्रास  निगम  के
 आंकड़ों  के  भ्रनसार  १००  रुपये  से  कम  वेतन  पाने  वाले ८६  प्रतिशत  लोग  २९  प्रतिशत  उपलब्ध

 मकानों  में  गुजारा  कर  अघिक  maar  *  ०२  प्रतिष्ठित  ३३ प्रतिशत  मकानों में  रह  रहे

 इस  लिये  शहरी  मकानों
 की

 समस्या  के  इस  रंग  की
 र

 मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देना
 चाहिये  ।  नगरों  की  गन्दी  बस्तियों को  साफ  कराने  के  संबंध में  मेरा  निवेदन  है  कि  वहा ंके

 लोगों  को  वहां  से  हटा  कर  बहुत  दूर  नहीं  बसाया  जाना  ताकि  नगरों में  उन्हें  ग्रीन  काम  पर

 जाने  की  कठिनाई न  हो  ।

 ग्राम  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  का  आघार  इस  लिये  बड़ा  जरूरी है  कि  इस  आर  विद्वेष

 ध्यान  दिया  जाय
 |  आजादी

 से  पहले  हम  देहातों  पर  बहुत  जोर  दिया  करते  परन्तु  स्वतन्त्रता

 प्राप्ति के  हमने  इस  र
 समुचित  ध्यान  नहीं  दिया

 ।  कई  योजनायें बनाई  गयीं  परन्तु
 यदि  एक  भी  सफल  हो  जाती  तो  देहातों  की  अ्राद्यॉय  पूर्ण  हो  जाती  wa  मंत्री  महोदय ने
 बताया हे  कि  श्रीवास  की  समस्या  को  अब  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  के सुपुर्द  जायेगा

 परन्तु  उन्होंने  हरिजन  sare  की  समस्या  भी  भ्र भी तक  हल  नहीं  की  जिस के  लिये  राज्य  कौर

 केन्द्रीय  सरकारो ंन  काफी  सहायता  दी  यदि  यह  चाहें  तो  सेवा  का  काफी  क्षेत्र  इन  के  लिये

 विद्यमान है

 १९५५-५६  की  रिपोर्ट  के  भ्र तु सार  ५  करोड़  रुपया  देहाती  श्रीवास  के  लिये  निर्धारित  gar
 परन्तु खच  कम  हुमा  है  ।  भ्र ग्रिम  परियोजना  कै  लिये

 उत्तर

 रश

 गर  राजस्थान  में
 से  एक  एक  करके  चार  ग्राम  लिये  गये  हैं

 ।  परन्तु  एक  वर्ष  में  कोई  विशेष  कार्य  नहीं  चाहे
 ।  केवल

 पंजाब
 के  ग्राम  में

 ४०
 मकान  बनाये  गये  ।  इसे  सफलता  तो  नहीं  कहा  जा  सकता

 ।
 मी

 के  देहाती
 जीवन  में  काफी  विभिन्नता  है  इस  लिये  J  के  लिये  x  राज्य  में  Beat  गांव

 की

 Ta A  रंगरेजी  में  ।



 १४  oe es)  अनुदानों  ही  मां  तें  Go3

 योजना  होनी  चाहिये  |  एक  राज्य  में  एक  गांव  भी  बहुत  बड़ी  बात  नहीं  जब  कि  सारे  भारत  में  ५  @/2

 लाख  ग्राम  दूर  दूर  तक  फैले  हुए  हैं  ।  कौर  इनम  प्रचार  का  काम  पुरी  गति  से  होना  चाहिये  ।  परन्तु

 हमारी  सरकार देश  के  चार  गांव  में  भी  पुरी  तरह  काम  न  कर  सकी  ।  यदि  इस  प्रकार  करोड़ों

 रुपया  बिना  उपयोग के  ही  पड़ा  रहा  तो  कसे  काम  होगा  ?  क्या  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 जानकारी  देंगे
 ?

 मेस  निवेदन  है  कि  देहाती  इलाकों  की  aire  ध्यान  दिया  जाय  |  श्रीवास  की  जिम्मेदारी  we  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  खंडों  पर  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  में  तबदीली  कर  महत्वपूर्ण  परियोजना झ्र ों
 को  भी  आरम्भ  करना  चाहिये  ।

 काम  की  गति  ढीली  हीं  पड़नी  चाहिये  ।

 श्री  कौडियाल  जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों

 ने  बताया  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  व्यवस्था  के  लिये  नियत  निधि  स्वधा

 अतृप्ति  है  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  ५४०  लाख  ग्रामीण  मकानों  में  से  €  ०
 प्रतिशत  मकानों  की  या  तो  मरम्मत

 की  श्रावद्यकता है  अथवा  उन्हें  पुनः  बनाने  की  ज़रूरत  है  |  इस  से  श्राप  अनुमान लगा  सकते

 हैं  कि  वहां के  लोगों  की  कितनी  बुरी  स्थिति  है  ak  किन  दशाओं में  उन्हें  रहना  पड़ता

 अनुसूचित  जातियों  भर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  तो  विशेष  रूप  से  इन  परिस्थितियों  में  रहना

 पड़ता है  |  वहां की  स्थिति  को  सुधारते  हुए  भ्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  प्राथमिकता

 देनी  चाहिये  ।  उन्हें  ऋण  शादी  देने  के  अतिरिक्त बिना  मूल्य  के  भूमि  भी  देनी  चाहिये  ।

 उन्हें  मकान  बनाने के  लिये  कौर  सहायता  भी  देनी  चाहिये  ।

 ग्रामीण  आवास  के  लिये  जिस  सामग्री  की  प्रा वस् यकता  है  वह  नगरों  में  मकान  बनाने  की

 सामग्री  की  अपेक्षा  भ्रमित  सस्ती  है  ।  हमें  सामग्री  ही  श्रमिक  से
 मात्रा में  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न करना  चाहिये  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  के

 केन्द्र  खोलने  चाहिये  ।

 माननीय  मंत्री  को  पता  होना  चाहिये  कि  दिल्ली  में  किराये  बहुत  भ्रमित  हैं  और  मकानों

 की  समस्या  बड़ी  विकट  हैं  ।  मालिक  मकान  कई  ढंगों  से  किरायेदारों से  अधिकाधिक  किराया

 वसूल  कर  मेरा  निवेदन  है  कि  १९५५  के  परचा  बने  मकानों  पर  भी  किराया

 नियंत्रण  अधिनियम  लागू कर  देना  चाहिये  ।  ates  किराया  वसूल  करने  के  लिये  वे  नये  नये

 ढंग  प्रयोग में  लाते  हैं  ।  मकान  मालिक  अक्सर  किरायेदारों  को  सूचना  भेजते  हैं  कि  उन्हें  मकान

 अपने  लिये  चाहिये  वें  उसे  खाली  कर  दें  ।  बिचारे  किरायेदार  मजबूर हो  कर  हाथ

 पैर  जोड़ते  हैं  र  श्रमिक  किराया देने  के  लिये  तैयार हो  जाते  हैं  ।  यदि  वे  किराया  नहीं  बढ़ाते

 तो  उन्हें  निकलवा दिया  जाता  हैं  जिस  से  उन्हें  बड़ी  तकलीफ  उठानी  पड़ती हैं  इस  लिये  मेरा

 निवेदन है  कि  किराये पर  नियंत्रण  करने  का  प्रदान  अत्यघिक  महत्व  का  है  माननीय  मंत्री

 को  उस  पर  arr  ध्यान  देना  चाहियें  ।

 क्०  Fo  राडो  :
 में  ने  उन  माननीय  सदस्यों  को  बहुत  भ्र भि रुचि के  साथ  सुना है

 जिन्होंने  वाद  विवाद  में  मेरे  मंत्रालय  के
 ग्रीन

 विभिन्न  पहलुओं  की  शोर  निर्देश  किया है  ।  म

 कह  सकता हुं  कि  उन्हें  सुन  कर  मुझे  लाभ  ही  gars  ale  सिवाय  एक  दो  बातों  के  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  की  गई  आलोचना  रचनात्मक  कौर  भविष्य  में  लाभदायक  प्रमाणित  होने  वाली
 a

 हूं  |

 अंग्रेजी  में मूल
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 क०  च०

 मत  कुछ  मास  से  जबसे  मुझे  इस  मंत्रालय  का  प्रभार  संभालने  का  सुअवसर  मिला  है  में

 इन  विभिन्न  सदस्यों  जो  हमारे  सामने  समझने  का  प्रयत्न कर  रहा  कौर  ऐसे  ढंग

 निकालने  का  प्रयास कर  रहा  हूं  जिन  से  इस  प्रकार  के  मंत्रालय से  प्रत्याशित  सेवाओं  का

 जनक  पालन  किया  जा  सके  ।  जसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  यह  ऐसा  मंत्रालय

 है  जिस का  सभी  वर्गों  के  लोगों  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  रहता है  कौर  जब  तक  मंत्रालय के  कायें

 के  प्रभारी  पदाधिकारी  ak  उच्चतम  व्यक्ति से  ले  कर  साधारण  सेवक  तक  सतक न रहें श्रौर न  रहें
 संतोषजनक  सेवा के  लिये  प्रयत्न न  कुछ  बना ही  रहेगा  उदाहरणत

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  प्रायः  रुपया  बर्बाद  करने  वाला  विभाग  कहा  जाता  हे  ।  परन्तु

 हमारा  प्रयत्न  है  कि  इसे  वस्तुतः  लोक  कल्याण  विभाग  बनाया  जायें  ।  में  आशा करता  हूं  कि

 थोड़े  ही  समय  में  ्  ६  मास  या  दो  तीन  वर्ष  में  वातावरण  में  तना  परिवर्तन हो  जायेगा  कि

 हमें  दूसरों से  भी  यह  सुनने  का  हर्ष  प्राप्त होगा  कि  इस  विभाग को  लोक  कल्याण  विभाग  बनाने

 के  लिये  संतोषजनक  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 जिन  समस्याओं  की  कौर  वादविवाद  में  निर्देश  किया  गया  मुझे  उनका  गत  तीन

 महीनों से  पता  लगा  है  जब  से  कि  में  ने  इस  मंत्रालय  से  संबंधित  समस्याओं  विषयों  की  घोर

 ध्यान देना  आरम्भ  किया है  इस  का  यह  श्रभिप्ाय नहीं  मेरे द्वारा  मंत्रालय का  भार
 संभालने  के  बाद  इन  विभिन्न  विभागों  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  विभिन्न  महत्वपूर्ण  cea  की  कौर

 पहली  बार  ध्यान  दिया  जाने  लगा  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जाते  रहे  हें  शौर  विभिन्न  सदस्यों  के

 सुलझाने  में  विभिन्न  मात्रा  में  सफलता  प्राप्त  होती  रही  है  इस  समय  मंत्रालय  उन्हीं

 को  अघिक  उत्साह  के  साथ  कौर  श्रधिकाघिक  लोगों की  तथा  मांगों का  ध्यान

 रखते  हुए  बढ़ा  रहा  है  ।

 विवाद  में  कई  पहलुभ्रो  की  निर्देश  किया  गया  है  ।  में  भी  उन्हें  लेना  चाहता  हूं
 समयाभाव  के  कारण  में  उन  में  से  कुछ  मुख्य  सदस्यों को  ही  लूंगा  ।  यदि  समय  gut

 तो  में  छोटी  बातों  को  भी  लूंगा ।  परन्तु  यदि  में  छोटी  बातों  का  इस  समय  उत्तर  न  दे  सका  तो

 व्यवहार  द्वारा  अन्य  किसी  प्रकार  से  उन  बातों के  संबंध  में  ठीक  स्थिति  कौर  सरकार

 द्वारा  की  जाने  वाले  कार्यवाही  की  जानकारी  उन्हें  भेजने का  प्रयत्न  करूंगा |

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  ईश्वर  नय्यर ने  वाद  विवाद  को  प्रारम्भ  करते  हुए  विशेषत :
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कमेंचारियों की  सेवा  की  दातों  पर  प्रकाश

 a
 डाला  ह  ।

 में  सर्वप्रथम  श्रावास  संबंधी  जटिल  तथा  महत्वपूर्ण  समस्या  के  विभिन्न  पतलूनों  की  कौर

 निर्देश करना  चाहता  था  परन्तु  फिर  मेंने  सोचा कि  चूंकि  गत  दो  तीन  सप्ताह  से  देश  संसद्  में

 धौर  हरेक  व्यक्ति  का  ध्यान  मालिक-कर्मचारी  संबंधों  की  समस्या पर  ही  लगा  रहा  है

 इसी  प्रदान  को  पहले  लेना  ठीक  बाप  सब  को  विदित  है  कि  हाल  ही  के

 हों  में  इस  समस्या  के  बारे  में  विचार  व्यक्त  किये  गये  श्राप  सब  को  विदित  है  कि
 विभक्त  पतलूनों  की  तोर  प्राधिकारियों atk  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  था  कौर

 गत  सप्ताहो ंमें  हम  इस  समस्या के  संबंध में  कतिपय  महत्वपूर्ण  बातों  पर
 चर्चा  करते रहे  हैं

 में  तो  यह  कह  सकता  हूं  कि  सरकार ने  इस  विषय  पर  सद्भावना से  गंभीरता  आ  विचार  किया
 है  कौर  निरन्तर  विचार  के  सरकार  कतिपय  निष्कर्षों  पर  पहुंची  है

 |  सरकार ने  इस
 जटिल  समस्या  का  उपयुक्त  तथा  संतोषजनक  हल  निकालने  के  लिये  एक  विद्वेष  रूप  से

 करने  का  निचय  किया  है  ।
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 में इस  अवसर  पर  उन  विभिन्न  निश्चयों के  ब्यौरे  का  उल्लेख  नहीं  करूंगा  जो  सरकार ने

 किये  परन्तु  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोगों  की  सेवा  करने  के  लिये  जिन  लोगों  को  राजकोट  में

 वेतन दिया  जाता  है  उन  से  यदि  कौर  कुछ  नहीं  तो  दक्षतापुर्ण  कार्य  करवाने  के  लिये  ही  उन्हें  सरकार
 अ्रधघिकतम संतोष  प्रदान  करने  का  प्रयत्न करती  है  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये

 सरकार  से  अधिक  किसी  को  चिन्ता  नहीं  ।  में  ae  नहीं  कहता  कि  सरकार  जो  कुछ  कर  सकती
 मे  सरकार की  कौर से  इस  का  दावा  नहीं  करता  । थी  उसनें  सब  कट  किया  हैं  |  परन्तु

 जब  कि  हमारा  प्रयत्न  विद्वेष  प्रकार  का  दौर  विशेष  सीमा तक  garg  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 हम  ने  गत  कुछ  सप्ताहों  में  अ्रपने  प्रयत्नों  की  गति  तेज  कर  दी  है  प्रौर हम  इस  समस्या  पर

 विचार  करने  ak  ऐसे  ढंग  तथा  सूत्रों  का  निर्माण  करने  के  लिये  विभिन्न ढंगों  से  ak  विभिन्न

 दृष्टिकोणों से  प्रयत्न कर  रहे  हैं  जिससे  कि  हम  गड़बड़  पेदा  होने  तक  हड़ताल  की  सूचना

 तक  निष्क्रिय न  बैठे  रहें  बल्कि  उस  पर  ध्यान  रखें  ।  अपने  मंत्रालय  के  संबंध  में  में

 सदस्यों से  यह  कह  सकता  हूं  कि  गत  तीन  महीनों  से  यदि  मेरा  ध्यान  किसी  बात की  कौर  रहा

 हैं  तो  यह  मालिक-पर्देदार के  संबंध  का  विषय  ही  मेंने  इस  समस्या  पर  बहुत  विचार  किया  है

 श्र  मुझे  यह  कहते  हुए  हर्ष  होता  है  कि  amt  पदाधिकारियों  के  सहयोग  कौर  अपने
 >

 चारी-संघों  के  सहयोग से  हम  उस  स्थिति  तक  पहुंच गये  जहां में  विनम्र  भाव
 से  यह  दावा  क

 सकता  हूं  कि  जो  कुछ  उपयुक्त  कारणों  बहुत समय  से  पड़ी हुई  थीं  उन्हें

 हम ने  हल  कर  लिया है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  स्थायी रूप  से  रखे  गये  कमंचा/रेयों का का

 संबंघ हे  मेंने  गत  दो  तीन  मास  में  उन  के  संघों  से  उन  की  सदस्यों  के  विषय  में  चर्चा  की  है
 mt  में  यह  भी  बता दूं  कि  इन  संघों  के  प्रतिनिधियों  ने  मुझ  से  कहा है  कि  जो  समस्यायें हल  की

 जा  चुकीं  उनसे  वे  बहुत  संतुष्ट  हैं
 ।

 उन्हों  ने  यह  कहा  है  जो  कुछ  किया  जा  चुका  है  कौर  जो  कुछ

 किया  जाना  हे  उसके  लिये  वे  आभारी  हैं  परन्तु  वे  करते  हैं  कि  उनकी  शेष  समस्यायें  उन  केਂ  लिये
 संतोषप्रद रूप  में  हल  हो  जायेंगी  ।  में  कर्मचारी  संघों  को  झ्राइवासन  देता  हूं  कि  शेष  समस्यायें  यदि  उन

 के  पूर्ण  संतोष सहित  नहीं  तो  उन  की  आशा  के  अनुसार  श्रव्य  हल  हो  जायेंगी ।  श्री
 नय्यर  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  स्थायी  wa  कर्मचारियों

 थ

 की  कुछ  लम्बित  मांगों  की  ओर  निर्देश  किया  था  ।  वह  सूची मेरे  पास  है  ।

 की  सूची भी  है  जिन  के  सम्बन्ध  में  हम  ने  शिकायतों  को  दूर  किया  है  कौर  वह  सूची  भी  है  जिन

 के  भ्रान्ति  निर्णय  के  लिये  अभी  कुछ  समय  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी
 |

 श्री  ईश्वर  Wale  ने  कई  कटौती  प्रस्ताव  दिये  =  |  ४६  या  ४७  कटौती  प्रस्तावों में

 लगभग  प्रतीक  नहीं  तो  ५०  प्रतिशत  ऐसे  हैं  जो  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  काम

 के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखें  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  जिन  के  बारे  में  गत  कुछ  सप्ताह में

 हम  बहुत  से  निर्णय  कर  सके  हैं  ।  में उन  सब  का  उल्लेख नहीं  करूंगा |  में  छोटी  मोटी  बातों

 wa  प्रोफ़सर  भत्ता  देने  या  वर्दी  की  मंजूरी  देने  या  विशेष  बस्तियों  में  प्रतिकर  भत्ता  देने

 की  are  निर्देश  नहीं  करूंगा  ।  में  केवल  यह  कह  सकता  हूं  कि  कमंचारियों  की  ५०  प्रतिशत  से

 अधिक  अर्थात् ਂ  लगभग  ७५  प्रतिशत  मांगें  लगभग  पुरी  की  जा  चुकी

 काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारियों  को  नियमित  कर्मचारी  मानने  के  विषय

 में  में  उन  क्यारियों के  इतिहास  को  नहीं  लेना  चाहता  कि  इस  कर्मचारीवर्ग की  स्थापना  क्यों

 श्र  कंसे  हुई
 ?  उसकी  विमान  स्थिति  कया  है  प्रौढ़  भविष्य  में  क्या  होगी  शादी  ।  मैं  aaa

 हैं  किं  सभा  को  इस  प्रश्न  के  ब्यौरे  से  परेशान  करने  का  यह  समय  नहीं  है  ।  प्रारम्भ में  ये  कर्मचारी
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 समय  समय  पर  कुछेक  कार्यों  की  मंजूरी  देने  पर  उन  कार्यों  को  करने  के  लिये  रखे  गये  थे  उन्होंने

 यह  समझ  कर  रखा  जाता  रहा  है  कि  काम  समाप्त  होनें  पर  इनकी  झ्रावश्यकता  नहीं  रहेंगी  ।  परन्तु

 गत  ३०  या  ४०  ay  के  अनुभव  से  हमें  पता  लगा  है  कि  इस  प्रकार  रखे  गये  कर्मचारियों  में  से  कुछ

 कर्मचारियों  की  सेवाओं  का  जारी  रखना  आवश्यक  सा  ही  है  क्योंकि  काम  में  तेज़ी  राने  के  कारण  ५०
 अलग  नहीं  किया  जा  सकता  ॥  इस  प्रकार  कर्मचारियों  की  कतिपय  श्रेणियां  सेवामुक्त  रही

 चली झरा  रहीं  है  यद्यपि उन्हें  अस्थायी  कर्मचारी ही  समझा  जाता है  ।  यही  इनकी  समस्या  है

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  सकता  है
 ?

 गत  कुछ  वर्षों  में  हमने  इस  पर  काफी  विचार किया  है

 कौर  मुझे  यह  कहते  हुये  ST  होता  है  कि  हम  एक  निकाय  पर  पहुंच  चुके  हें  जिसके  अनुसार  इस  प्रशन

 को  हल  करनें  का  प्रयत्न  किया  जायेगा

 इस  कर्मचारिवन्द  के  गेर-शौद्योगिक  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  जो  लगभग  २०००  या  २१४००

 में  यह  हर्ष  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  कर्मचारियों  को  सरकार  की  नियमित सेवा  में  लेने

 का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  कौर  उन  के  साथ  वही  व्यवहार  होगा  जसा  कि  भारत  सरकार

 के  अन्य  नियमित  कर्मचारियों  के  साथ  होता  है  ।  कूल  १०,०००  कर्मचारियों  में  से  शेष
 ऑद्योगिक  कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  लगभग  ५०  प्रतिशत  अथवा  कछ  भ्रमित  को  जिन्होंने  तीन  वर्ष

 से  अधिक  निरन्तर सेवा  की  स्थायी  घोषित  किया  जायेंगी  उन्हें वे  सब  लाभ  दिये

 जायेंगे जो  सरकार  के  स्थायी  कर्मचारियों को  मिलते
 हैं  प्रजाति  उन्हें  उतनी  ही

 उतना  ही

 महंगाई  भत्ता  ate  मिलेगा  जो  सरकार  के  नियमित  कर्मचारियों  को  मिलता  शेष  कर्मचारियों

 के  सम्बन्ध  में  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  है  कि  उन्हें  भ्रमण-स्थाई  किया  जाये  या  कुछ  इस  प्रकार  की  बात

 की  जाये  ।  तो  में  यह  दावा  कर  सकता  हूं  कि  इस  समस्या के  हल  के  लिये  विवेकपूर्ण  प्रयत्न  किये
 गये  आशा  करता  हूं  कि  हम  इस  प्रशन  के  बारे में  जो  प्रयत्न कर  रहे  हैं  उससे  कर्मचारी

 होने  की  बजाये  सतुष्ट  ही  होंगे  फिर  कुछ  समय  बाद  यदि  कुछ  कठिनाइयां होंगी  तो

 हम  उन  कठिनाइयों  को  परस्पर  मिल  बैठ  कर  संतोषजनक  रूप  से  हल  करेंगे  |

 मेंने  बताया  है  कि  श्रौज्ार  और  सधारण  भत्ता  मजूर  कर  दिया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध म

 आदेश  जारी  कर  दिया  गया  में  यह  बताने  की  ज़रूरत नहीं  समझता  कि  यह  भत्ता किस
 दर  से  दिया  जायेगा  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  इन  कर्मचारियों  के  साथ  वही  व्यवहार  होना  चाहिये

 जो  इसी  वेतन  के  पाने  वाले  प्राय  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  होता  यह  बात  मान ली  गई

 है  कि  भविष्य  निधि  में  सरकार  का  अंशदान  ६  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर
 ८  1/,  प्रतिशत  कर  दिया  जाय

 जो
 कि  भारत  सरकार  के  अन्य  विभागों  में  प्रचलित  यह  रियायत  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 के  प्रेस  कर्मचारियों को  दी  जायेगी  ।

 श्र  बहुत  से  विषयों के  सम्बन्ध में  हम हम  ने  निर्णय किया  है  में  उन  को  दर  पढ़  कर  सभा

 का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  में  झ्ादया  करता  हूं  कि  इस  मरत  को  हम  करने के  लिये  इस
 कोण  को  अपनाने  फलस्वरूप  मालिकों  कौर  कर्मचारियों  में  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  पैदा  होंगे  ।  इस

 सम्बन्ध
 में  जब  कि  सरकार का  व्यवहार  मैत्रीपूर्ण  है  तो  में  चाहता  हूं  कि  कर्मचारियों को

 पूर्वक  कार्य  करना  चाहिये  कौर  उन्हें  जो  वेतन  दिया  जाता  है  उस  का  पूरा  मलय  संतोषजनक

 द्वारा  चकना  चाहिये  |
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 मालिक-कर्मचारी  सम्बन्ध  का  विषय  लेते  हुए  में  कुछ  शब्द  प्रेस  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध

 में  कहना  चाहता  हूं  ।  बंगाल  के  माननीय सदस्य  ने  प्रेस  कर्मचारियों की  भ्र संतोषजनक  स्थिति  के

 सम्बन्ध  में  १५  बातें  कही  हें  |  में  समझता  हूं  कि  उनकी  मांगे  बहुत  कम  हैं  झाबी  दर्जन

 होंगी ।  उन  में  से  दो  या  तीन  मांगे  वेतन  क्रम  का  महंगाई  भत्ते  को  वेतन  में

 सिलाना  शादी  ऐसी  हैं  जिस  का  झ्रन्तिम  निबटारा  वेतन  आयोग  को  करना  हैं  जो  कि  अभी  नियुक्त
 fea  गया है  ।  वेतन  इन  सब  प्रश्नों  को  लेगा  ।

 कर्मचारियों  की  मुख्य  मांग  जिनकी  ate  हम  गत  कुछ  दिनों  से  ध्यान  दे  रहे  हैं  यह  है  कि  श्रेणी

 ३  के  उन  कर्मचारियों  को  जो  कि  औद्योगिक  कर्मचारी  हैं  सेवा  निवृत्ति  वेतन  सम्बन्धी  वही  ला  भ  मिलने

 चाहियें जो  श्रेणी  १,  २,  ३  कौर ४  के  कर्मचारियों को  मिल  रहे  हें  ।  यदि  में  इस  प्रश्न के  इतिहास को

 लूं तो  यह  बहुत  रोचक  होगा  ।  १९२०  से  पूर्व  श्रेणी  ३  के  इन  कर्मचारियों  को  निवृत्ति वेतन  मिलता
 था  welt  स्वेच्छा से  कहा  कि  हमें  निवृत्ति  वेतन  का  लाभ  नहीं  चाहिये  हमारे  लिये  अंशदायी

 भविष्य  निधि  योजना  होनी  चाहिये  ।  तत्पश्चात  निवृत्ति  वेतन  की  योजना  लाभदायक

 बनाई  गई  तो  उन्होंने  कहा  हम  निवृत्ति  वेतन  की  योजना  के  झ्र धीन  चाहते  हैं  ।  परन्तु

 जैसा कि  मेंने  बीच  में  भी  कहा  था  मुझे  यह  कहते  हुए  हर्ष  होता  है  कि  सरकार ने  यह  निणंय  किया

 है  कि  श्रेणी ३  के  इन  कर्मचारियों  के  साथ  उसी  भ्राता  पर  व्यवहार  किया  जायेगा  जिस  श्राघार  पर
 श्रेणी  १,  २,  रे  कौर

 ४
 के  क्मेंचारियों के  साथ  किया  जाता है  उन्हें  निवृत्ति  वेतन का  लाभ

 जायेगा  ।

 में  समझता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मिले  ने  यह  कहकर  क्या  कृतज्ञता  प्रकट  की  है  कि  ऐसा  इस  लिये

 किया  गया  है  कि  हड़ताल  की  सुचना  दी  गई  थी  ।  यदि  ऐसा  भी  है  तो  भी  उन्हें  कुछ  झ्राभारी  ही

 होना  चाहिये  ।  वह  इस  के  लिये  या  प्रभारी  का  एक  दाऊद  कह  सकते  थे  |  मुझे इस  की

 चिनता  नहीं  ।  प्रेस  कर्मचारियों  को  यह  लाभ  मिल  गया  है  जहां  तक  उन  की  मांग  पुरी  हो  गई  है

 में  सरकार  का  एक  मंत्री  होने  के  नाते  ही  नहीं  बल्कि  एक  मुद्दा  कमीने  संघ  होने के  नाते

 उस  से  बहुत  प्रसन्न हूं  कौर  उन  लोगों  के  at  में  हिस्सा  बटाना  चाहता  हूं  इस  बात  की

 आलोचना  नहीं  करता  कि  सरकार  यह  बहुत  पहले  कर  सकती  थी  परन्तु  उन्होंने  इसे  शान  से  नहीं

 किया  इत्यादि  ।  माननीय  सदस्य  जो  भाषा  चाहें  जैसे  शब्द  चाहें  प्रयोग  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  उन  से  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  करनी  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  बस  इतना  ही  कहना

 चाहता  हूं  |

 प्रेस  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  भ्रमण  एक  दो  निर्णय  किये  गये  हें  परन्तु  में  उन्हें  ब्यौरे  सहित

 व्यक्त नहीं  करूंगा  ।  कर्मचारी  संघों  ने  जो  wea  कुछ  विषयों  के  लिये  भ्रनुरोध  किया  है  सरकार  उस
 पर  ध्यान  पुर्वक  विचार  कर  रही  है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय निर्माण  विभाग  का  सम्बन्ध  है  कुछ  सख्त  शब्द  कहे  गये  हें  ।  गत  कई

 वर्षों से  ये  सख्त  शब्द  बराबर  कहे  जा  रहे  हें  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  wa  यह  समझना

 मुश्किल  हो  गया  है  कि  उनका  मतलब  क्या  है  ।  में  बचपन  से  ही  प्रगति  लगभग
 ४०

 इसे  इस

 विभाग के  बारे  में  कई  मंचों से  कौर  उच्च  कौर  निम्न  स्तर  के  व्यक्तियों  से  यही  बात  सुनता  श्राया

 हूं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सारी  स्थिति  का  कुछ  वस्तुगत  अवलोकन  कीजिये  at  चित्र  के  एक  काले

 धब्बेंको  ले  कर  यह  न  कहिये  कि  सारा  चित्र  ही  काला  है  |  यह  बात  उचित  नहीं  ।  में  समझता

 हूं  कि  किसी  चीज़  की  जांच  करने  का  यह  उपयुक्त  ढंग  नहीं है  ।

 में  इस  बात  से  सचेत  हूं  कौर  मुझे  विदित  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  त्रुटिरहित  नहीं  ।

 में  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  इस  में  से  कोई  भी  त्रुटि  रहित  नहीं  ।  सरकार त्रुटि  रहित  नहीं

 देश  जिन  कार्यों  में  लगा  न  है  वे  सब  भी  त्रुटि  रहित  नहीं  हें  ।  हमें  बहुत  ध्यान  पुर्वक  पता
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 लगाना है  कि  रोग  क्या  है  धौर  फिर  उसका  उपचार करना  चाहिये  ।  उपचार यही  है  कि

 सारे  देश  की  नैतिकता  को  उन्नत किया  जायें  |  प्ररन्तु  उस  में  समय  लगेगा  ।  यह  बहुत  विस्तृत  समस्या

 है  ।  ok  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  |

 fet पद  चे  दिन  यदि  माननीय  मंत्री  अपनें  विभाग  के  पदाधिकारी  के  स्तर  की  अन्य

 विभाग  उसी  के  बराबर  के  पदाधिकारी सें  तुलना  करें  तो  उन्हें  विभाग  में  फैले  हुए  भ्रष्टाचार

 का  पता  लगेगा ।

 श्री क०  रेड्डी  :  यह  विभिन्न  विभागों  के  पदाधिकारीयों  की  प्रकृति  के  कारण

 ag  इस  कारण  है  कि  इन  विभागों  के  कार्य  भिन्न  प्रकार  के  हैं  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  काम
 अन्य  विभागों  के  काम  से  भिन्न  है  प्र  कुछ  ऐसा  है  जिससे  उसमें  काम  करने  वालों  की  श्रलोचना
 करने  का  अवसर  सिलता  है  दूसरे  लोग  उनकी  आलोचना  करने  की  ताक  में  रहते हैं  |

 हमारी
 भाषा  में  एक  कहावत  है--में  समझता  हूं  कि  wer  भाषाओं  में  भी  ऐसी  ही  कहावत  है--कि  यदि

 एक  व्यक्ति  ताड़  के  वक्ष  के  नीचे  मक्खन  दूध  भी  पी  रहा हो  तो  उसके लिये  कहा  यहीं  जायेगा

 कि  ag  ताड़ी  पी  रहा  है  ।  प्रति  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  कैसी  भी  परिस्थितियों  में  चाहे  कुछ

 भी  करे  यही  कहा  जाता  है  कि  उस  में  कुछ  गड़  बड़  है  भ्रष्टाचार  हो  रहा  है  |

 तो  भी  मेरी  बात  से  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  में  यह  प्रमाणित  कर  रहा  हूं  कि  केन्द्रीय लोक

 निर्माण  विभाग  में  भ्रष्टाचार नहीं  है  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण विभाग  में  हरेक  काम  कीं  कई  बार

 जो  जांच  होती  वह  इसी  लिये  कि  भ्रष्टाचार  दूर  हो  सके  |  हमारे  यहां  टेंडर  अनुसूचियों  हमारे

 यहां  हरेक  चीज़  के  विशेष  विवरण  शादी  हें  शौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमारे  पास  व्योरेवार  फ़ाम

 हैं  ।  हमारे  यहां  निरीक्षण संगठन  भी  tat  एक  निगरानी  संगठन  भी  है  ।  कभी  at  एक  प्राविधिक

 लेख  परीक्षा  विभाग  भी  स्थापित किया  गया  है  ,  जो  केन्द्रीय  ote  निर्माण  विभाग  के  नहीं

 है  जिसमें  इस  दृष्टि  से  प्राविधिक  लोगों  को  नियुक्त  किया  गया  है  कि  वे  समय  समय  पर  जांच

 करें  ौर  विभाग  की  चुटिया  बतायें  ।  हम  ने  इस  जांच  कौर  निगरानी  की  व्यवस्था  इसी  लिये  की  है

 कि  हम  जानते हें  कि  कहीं  कहीं  कुछ  गड़बड़  ज़रूर  है  ।  इस  प्रकार  इस  सारे  संगठन  का  निर्माण

 हुआ है
 |

 महोदय  पीठासीन

 हमने  यह  सब  व्यवस्था संगठन  को  सुदृढ़  करने के  लिये  स्थापित की  है  ।  एक  मानीय

 सभा सदस्य  ने  कहा  कि  निगरानी  संगठन  श्रपना  कार्य  ठीक  प्रकार  से  नहीं  कर  रहा
 को  विदित है  कि  कुछ  सप्ताह पुत्र  जब  सरकार को  पता  लगा  कि  विनय  नगर  के  कुछ  मकान
 निश्चित

 विवरणों  के  are  पर  नहीं  बनायें  गये  हैं  शौर  उन  में  कुछ  गड़  बड़  है  तो  हम  ta

 मुख्य  प्रविधिक  परीक्षक  को  इस  मामले  की  जांच  के  लिये  उसने  सारे  मामले  की  जांच

 पूछ  ताछ  की  कौर  फिर  एक  प्रतिवेदन  दिया  ate  सभा  को  विदित  है  कि  दयाभाव  के  कारण

 अपने  अघिकारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  नहीं  चाहते  हुए  विभाग  के  हित  के  लिये  और
 लोक

 हित  के  लिये  हमने  ore  पदाधिकारियों  को  मुभ्नत्तिल  कर  दिया  है  ।  हाल  ही  के  वर्षों  में  जो  निगरानी
 कार  किया

 गया  है  यह  उसी  का  परिणाम  है  ।

 पश्
 दें

 प०  नायर  :  में  माननीय  मंत्री से  एक  बात  पूछना  चाहता  कि
 प्राक्कलन से  भी  कम ALTUNTTE NS  oc  नानी  दरों  पर  कैसे  काम

 इतनी  जांच  कौर  भ्रनुसूचियों  शादी  के  होते  हुए  भी  ठेकेदार
 ess

 मल  प्रंग्रेजो में
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 करने  के  लिये  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  ऐसा  हो  नहीं  सकता  जब  तक  कि  वे  ख़राब  सामग्री  का  प्रयोग  ना
 करें

 या  कोई  भवेष  भोर  अनुचित तरीके  न  अपनायें
 ।

 fat क०  चे  रेडडी  :  में  इस  प्रदान  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  वस्तुत  एक

 महत्वपूर्ण प्रश्न  पूछा  है  ।

 हम  इस  समस्या  का  सामना  कर  र  यह  सत्य  है  कि  ठकंदारों  न  भ्रनुसूचित  दरों  से  कम

 दर  बताये  थे  a  उसका  परिणाम  यह  gat  कि  काम  अच्छा  नहीं  जनता  में  फला

 भर  सरकार  को  इस  मामले  का  मूल  कारण  पता  लगाने  के  लिये  जांच  नियुक्त  करना  पड़ी  ।  हमें

 निरन्तर  अनेक  बातों  के  गच  संतुलन  बनाये  रखना  पड़ता  है  कौर  र  ऐसे  साधनों  तथा  उपायों को

 अपनाना  पड़ता  है  जिससे  देश  को  प्रतीक  weal  सेवा  उपलब्ध  हो  सके  |

 पहले  मैं  केन्द्रीय लोक  निर्माण  कायें  विभाग  के  सम्बन्ध  में  एक  दो  बातें  कहूंगा
 ।  इस  विभाग

 के  सम्बन्ध में  हमें  लगभग
 ४

 महीने  का  श्रनभव  है  उसके  आघार  पर  में  समझता  हूं  कि  स

 विभाग का  उद्देश्य  कम  व्यय  शी  घ्र  ता  समय  पर  तथा  अच्छा  काम  करना  होना  चाहिये  |  वन

 निर्माण के  कार्यों  में  शो  करता  होनी  चाहिये  कौर  ठेकेदारों के  दामों  का  भुगतान  भी  शीघ्रता  से  किया

 जनाना  चाहिये  |  समझता हूं  कि  यह  विभाग  इन  तीनों  बातों  को  ध्यान  में  रखता  पाया  है

 और  प्रो  भी  इन्हें  ध्यान  में  रखेगा  ताकि  जनता  या  अन्य  विभागों  या  मंत्रालयों  की  आलोचना उसे
 न  सुननी  पड़े  ।  ध्यान  रखे  कि  विलम्ब  या  सत्य  बातों  के  लिये  केवल  इस  विभाग को  ही  दोषी

 नहीं  ठहराया  जा  सकता  |  wer  अभिकरण  भी  इसके  लिये  उत्तरदायी हैं  कौर  जो  कोई  भी  इस

 कार्य  के  लिपे  उत्तरदायी है  उसे  चाहिये कि  वह  सभी  कठिनाइयों के  बारे में  पता  लगाय  कौर  फिर

 उनको  दूर  करे  ताकि  राष्ट्र  निर्माण  के  इस  क्षेत्र  द्वारा  अधिक  अच्छी  सेवा  प्रदान  को  जा  सके  |

 एक  सुझाव  दिया  गया  कि  सभी  बातों  को  छानबीन  के  लिये  एक  उच्चधिकारी  समिति

 नियुक्त को  जाये  ।  यह  विचार  बड़ा  अच्छा  में  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  पर  इस  बात  पर  विचार

 करना है  कि  कया  इसी  स्तर  पर  समिति  नियुक्त  कर  दी  जाये  या  आगे किसी  स्तर  पर  समिति  नियुक्त

 की  जाय  ate  वह  समिति  क्या  काय  करेगी  श्र  क्या  उस  समिति  के  प्रयत्नों क्षा  जो  परिणाम  निकलेगा

 वह  हमारे  कार्य  को  सहायक  होगा  ।  इस  समय  मैं  केवल  इतना  हीਂ  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  बात

 पर  विचार  करूंगा  |

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  ठे  केदारी  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  कहा  ।  मैं  सभा का

 घ्यान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  तथा  केन्द्रीय  जल  कौर  विद्युत  आयोग  के  में  श्री  कस्तूर भाई

 लालभाई  के  सभापतित्व में  बनी  एक  समिति  के  प्रति दन  का  प्यार  प्राकृत  करूंगा  ।  यह  प्रतिवेदन

 2EXR  में  प्रस्तुत किया  गया  था  |  उसमें कहा  गया  है  कि  केवल  कुछ  छोट  छोट  निर्माण  कार्यों को

 छोड़  कर  अन्य  कार्यों  में  यदि  यह  विभाग  स्वयं  निर्माण  कायें  करवायेगा  तो  इससे  कोई  झा धिक  बचत

 नहीं  stat  ठेकेदारों  द्वारा  कार्य  करवाने  की  प्रणाली  को  जारी  जाये  ।  हम  इस  बात  का
 भी  ध्यान  रखते  हैं  कि  ऐसे  ही  shar  ं  को  ठेके  दिये  जायें  जिनके  पास  निर्माण  कार्य  करवाने  के

 लिये  स्थायी  तौर  पर  रखे  गये  योग्य  कर्मचारी  हों  ।  दूसरे  दादों  मे  हम  कह  सकते  हैं  कि  प्रसिद्ध
 इंजीनियरिंग  संस्थानों  को  हो  यह  कार्य  दिया  जाना  चाहिये  ।  दक्षिण  भारत  तथा  पश्चिम  भारत

 में  एसो  कुछ  संस्थायें हैं  पर  मुझे  खेद  है  कि  दिल्ली  में  ठेकेदारों  की  एसी  कोई  संस्था  नहीं  है  ।  हमें
 दिल्ली में  ऐसी  संस्था  स्थापित  करने  के  लिय  प्रोत्साहन  देना  पड़ेगा  |

 इस  प्रदान  पर  अच्छी  तरह  विचार  किया  जा  चुका  है  भ्र ौर  समिति  की  भी  सिफारिश है
 कि  ठेकेदार  प्रणाली  को  जारी  रखा  जाये  ।  हम  यह  बात  कसे  मान  लें  कि  विभाग  द्वारा  निर्माण

 मूर  अँगरेजी  में
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 कार्य  कराने  में  काफी  बचत  उसमें  भ्रष्टाचार  नहीं  होगा  प्रौढ़  इसमें  अच्छाइयां  ही  अच्छाइयां

 इन  सभी  बातों  पर  हमें  विचार  करना  है  ।  लोगों  की  मांग  है  कि  भवन  निर्माण  उद्योग

 का  भी  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये  ।  पर  इस  समय  सरकार  के  हाथों  में  इतनी  अधिक

 नायें  तथा  योजनायें  हैं  कि  सरकार  के  हाथों  में  wa  अधिक  कार्य  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  साथ

 ही  इतने  अधिक  ठेकेदारों  को  साथ  बेकार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  |  मैं  इस  बात  पर

 विचार  करूंगा  पर  इस  समय  मैं  यह  प्रशासन  नहीं  दे  सकता  कि  इस  प्रणाली  को  समाप्त
 कर

 दिया  जायेगा  |

 अरब  मुझे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सम्बन्ध  में  शर  कुछ  नहीं  कहना  है  |  मुझे  शरारा

 है  कि  इस  विभाग  पर  जो  आरोप  लगाये  गये  है  उन्हें  यह  विभाग  दूर  करके  सब  के  संदेहों  को  शीघ्र

 ही  मिटा  देगा श्रौर  शीघ्र  ही  हम  माननीय  सदस्यों  से  सुनेंगे  कि  अरब  इस  विभाग  के  विरुद्ध  उन्हें
 कोई  शिकायत  करने  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध में  हमें  माननीय  सदस्यों तथा  जनता  का
 भी  सहयोग  मिलना  चाहियें  ।  यदि  भ्रष्टाचार  की  कोई  सच्ची  शिकायत  हो  तो  वह  इस  विभाग

 या  मंत्रालय  के  पदाधिकारी  लोगों  के  पास  पहुंचायी  जानी  चाहिये  शर  मैं  झा इवा सन देता  हूं  कि

 मामले  को  जांच  करके  बिना  किसी  विचार  के  अपराधी  को  दण्ड  दिया
 जायेगा

 ।

 ही  fea  ने  एक  मामले  का  उल्लेख  किया  |  यह  मामला  संभरण  तथा  उत्सर्जन  विभाग
 का

 है  ग्रोवर वह  भी  १२  साल  पुराना  है  |  इस  सम्बन्ध में  मेरे  पास  एक  श्रमिकों है  जो  मैं  माननीय

 सदस्य
 को

 देना  चाहता  हूं
 ।

 सरकार  ने  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही
 की

 है  कर

 भो  रही है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  मामला  ठप्प  कर  दिया  गया  है  ।  उत्सर्जन  विभाग

 के  मामले  का  उल्लेख  करके  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पर  का  आरोप  लगाना  क

 नहीं  है
 ।

 मैं  अ्रघिक  नहीं  कहना  चाहता
 |

 ग्र  मैं  झ्रावास-निर्माण  की  बात को  लेता  श्री  दास प्पा ने  कहा कि  ग्रामीण  जनता  को  भी

 स्वतन्त्रता
 का  सुख  मिलना  चाहिये  ।  मैं  भी  यही  कहता  हुं  कि  गांव  की  जनता  को  स्वतंत्रता  का

 भ्रमित  से
 प्रिक

 लाभ  होना  चाहिये
 |

 मैं  कालेज  में  पढ़ाई  के  बाद  भी  कई  वर्ष  तक  गांव  में  रहा  हूं
 ।

 मुझे  ग्रामोण  सदस्यों  का  ज्ञान  उनसे  भ्रमित  है  ।  गांवों  की  परेशान जनता  के  लिय  मैं  जो  कुछ  भी

 कर  प्तकूग।, (७  मजाक  करूंगा  ।  गांवों  को  जनता  के  लाभ  के  लिये  सब  से  बड़ा  कार्यक्रम  सामुदायिक

 परियोजना  प्रशासन  का  काय है  ।  अनेक  अन्य  योजनायें भी  हैं  ।

 गांवों  में  प्रवास  व्यवस्था  की  समस्या  बहुत  बड़ी  समस्या  हमारे देश  में  ५  लाख  से  भी

 अधिक  गांव  gare  मकानों  की  संख्या  का  तो  श्रीमान  लगाना  भी  कठिन  है  ।  यदि हम  उनके

 लिये इस  समय  कुछ  करना  चाहते  हैं  यदि  ४,०००  करोड़  रुपये  नहीं  कम  से  कम  २,५००

 करोड़  रुपये  की  अ्रावर्यकता  पड़ेगी  |  हम  पंचवर्षीय  योजना  की  बातें  करते  हैं  ;  साधनों  की बातें

 करते  यदि  हमें  २,५००  करोड़ से  ४,०००  करोड़  पये  तक  मिल  जायें  तो  हम  इस  समस्या  को

 हल
 कर  सकते  ६  या  €  महीने  हुये  मैं  रूस  गया  था  |  वहां  मैं  बड़े  बड़े  लोगों से  मिला  ।

 एफ  चर्चा  के  दौरान  में  हमने  एक  सरकारी  पदाधिकारी  से  पूछा  कि  वहां  की  सरकार  ने  गांवों  में

 श्रीवास  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है
 ?  मूल  उत्तर  मिला

 कि
 वहां

 की
 सरकार  के  सामने

 अन्य  बहुत  से  मामले  इस  सम्बन्ध  में  वहां कोई  भी  विशेष  योजना  नहीं  है  ।  गांव  के  लोगों को

 कुछ  सामग्री तथा  सहायता  दे
 ी  जाती है  कि  वे  भ्रंपने  मकान

 बन वालें
 |  यदि  माननीय  सदस्यों

 के
 पास

 अन्य  कोई  योजना  या  जानकारी  हो  तो

 >

 बतायें  मैं  उन्हें  मानने  को  खुशी  से  तयार  हूं  ।



 १४  EXO  अनुदानों  की  मांगें  रेष  ११

 मैं  रूस  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  पर  वहां  यह  हाल  है  जब  कि  वहां  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 चलਂ  रही  ष  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  इस  समस्या  के  महत्व  को  देखते  हुये  हमें  इसके

 लिये  अधिकाधिक  महत्व  देना  चाहिये  ।  १९४२  में  हमने  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास  व्यवस्था

 योजना  शरू  को  थी  ;  १९४५४  में  हमने  कम  प्राय  वर्ग  श्रीवास  व्यवस्था  योजना  शुरू  की  ।  १९५६

 में  हम '  गन्दी  बस्ती  सुधार  तथा  बागान  मजदूर  योजना  शुरू  की  ।  यह  चार  योजनायें  चलਂ  रही

 an  यह  बात  सच  है  कि  हम  उतनी  प्रगति  नहीं  कर  सके  हैं  जितनी  हम  करना  चाहते  थे  ।  यह  भी

 aa  है  कि  श्रावण्टनों  का  भी  पूरा  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  हो  सकता है  कि  इसमें  सरकार

 की  गलती  हो  या  उन  लोगों  कीਂ  गलती  जिनके  लिये  यह  योजना  कि  उन्होंने  योजना  का

 पुरा  पूरा  लाभ  नहीं  उठाया  मैं  किसी  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  कुछ  प्रक्रियात्मक

 नाइयां  हैं  तथा  कुछ  भी  कठिनाइयां  हैं  जिन्हें  हम  एक-एक  करके  दूर  कर  रहे  हैं  ।  प्रभी  हाल

 में  हमने  एक  आदेश  निकाला  है  जिसके  ग्रतसार भ्  यह  wars  उन  लोगों  को  आसानी  से  मिल  सकते  हैं

 और  वे  उनका  उचित  उपयोग  कर  सकते  में  इन  बातों  के  ब्योरे  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  यह  सभी

 य्रोजनायें नगरों  के  लिये  हैं  ।

 हम  महसूस  करते  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कुछ  कौर  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  किसी  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  कि  अ्रावास  व्यवस्था  के  लिये  जो  १२०  करोड़  पये  को  उपबन्ध  है  वह  बहुत

 थोड़ा  है  ।  मैं  यह  बात  स्वीकार  करता  हूं  ।  उतने  बड़े  काम  के  लिये  यह  राशि  बहुत कम  है  ।
 प्रथम  योजना  में  केवल  ३८  या  ४०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  AY  |  इस  दूसरी  योजना  में  १२०  करोड़

 रुपये  रखे  गये  हैं  पर  हमें  लगभग  १,०००  करोड़  रुपये  खर्च  करना  चाहिये  |  हम  उस  प्रश्न पर

 विचार  करते  रहे  ग्रोवर  मैं  माननीय  सदस्यों को  श्रीवास  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  के  बारे  में  बताना

 चाहता  हुं  |

 हमारे  देश  की  श्रीवास  व्यवस्था  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  कौर  जटिल  समस्या  है  र  उसके

 लिये  हमें  बहुत  अधिक  घन  र  व्यक्तिगत  सरकारी  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  के  ठोस  सहयोग  की  आवश्यकता  है  कौर  योजना  बना  कर  कई  वर्षों  तक  हमें  इसके  लिये

 काम  करना  पड़ेगा  |  नगर  क्षेत्रों  में  सब  से  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  लोगों  को  जो  किराया  देना

 पड़ता  है  वह  उस  किराये  से  बहुत  ज्यादा  है  जो  उन्हें  देना  चाहियें  ।  इस  निम्न राय  वर्ग  के  लोगों

 को  सब  से  अधिकਂ  कठिनाई  उठानी  पड़ती  है  ।

 नगर  क्षेत्रों  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  तीन  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास

 व्यवस्था  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  तथा  निम्न  वर्ग  आवास  व्यवस्था  इसਂ

 समय चल  रही  इन  योजनाकारों  को  वित्तोय  सहायता  देने  का  ढंग  यह  है  कि  सहायता  प्राप्त

 firs  हवास  व्यवस्था  योजना  तथा  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजना  के  लिये  सरकारी  वित्तीय

 दान  तथा  ऋण  दिया  जाता है  ate  निम्न  ग्राम  वर्ग  आवास  व्यवस्था योजना  के  लिये  राज्य  सरकारों

 को  ऋण  fear  जाता  है  कि  थे  व्यक्तिगत  लोगों  तथा  सरकारी  समितियों  को  धन  दें  ।  सहायता

 प्राप्त  आद्योगिक  आवास  व्यवस्था  योजना  १९४५२  में  शुरू  की  गई  थी  तथा  ae  दोनों  योजनायें

 उसके  बाद  की  गईं  |  इन  योजनाकारों  से  अभी  बहुत  थोड़े  व्यक्तियों  को  लाभ  हुश्न  है  ।
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 ३८१२  अनुदानों  की  मां  में  १४  अगस्त  eure

 Fo  च०

 यह  बात  मान  ली  गई  है  कि  इन  वर्तमान  योजनाओं  के  क्षेत्र  को  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिये

 ताकि  झ्र धिक  लोग  इसका  लाभ  उठा  सकें  ।  यह  भी  बात  मान  ली  गई  है  कि  कुछ  मामलों  में  जैसे

 औद्योगिक  मजदूरों  के  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  तथा  भंगियों  की  झावास  व्यवस्था  के

 मामले में  सरकार  को  काफी  झ्राथिक  सहायता  देनी  होगी  क्योंकि  उनकी  इतनी  कम  है  कि  वे

 उनके  लिये  बनायें  गये  साधारण  से  साधारण  मकान  का  भी  किराया  नहीं  दे  पायेंगे  ।  फिर

 यह  स्पष्ट  है  कि  चूंकि  हमारे  साधन  बहुत  सीमित  हैं  हमें  उन  लोगों  को  पहले  सहायता  देने का

 निश्चय  करना  पड़ेगा  जिनको  उसकी  अधिक  जरूरत  है  ।  कुछ  wa  व्यक्ति  भी  हैं  जिनकी  मकानों

 के  सम्बन्ध  में  मांगों  पर  भी  ध्यान  देना  नितान्त  भ्रावश्यक  है  परन्तु  जो  सरकार  की  श्रमिक  सहायता

 के  बिना  भी  संभवतया  झपने  मकान  बना  सकते  हैं  ।  ऐसे  व्यक्तियों  को  यदि  भूमि  ऋण

 दे  कर  सरकारी  ग़ैर  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  मकान  खरीदवा  कर  झ्रथवा  किराये  पर

 मकान  दिला  कर  उनके  रहने  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  यह  पर्याप्त  सहायता  होगी  |

 ऊपर  वर्णित  विचारों  के  ग्रा धार  पर  ऐसा  विचार  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्त  की  व्यवस्था

 श्र  कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकारों  से  आवश्यक  सहायता  की  व्यवस्था  करके  विभिन्न
 राज्यों  में  निगम  स्थापित  किये  जायें  |  ऐसा  विचार  है  कि  ये  ग़ैर  सरकारी  क्षेत्र

 तथा  र  विनियोजन  सेवायों  शादी  से  प्राप्त  धन  जीवन  बीमा  निगम तथा  कर्मचारी

 भविष्य  निधि-लेखों  इरादी  से  प्राप्त  राशि  सहित  कार्यों  में  लगायेंगी  ।  निगम  सूद  की  उचित

 दरों  पर  दीघ  काल  के  लिये  ऋण  देगा  ।  इस  प्रस्तावित  योजना  में  सब  से  ग्रसित  प्राथमिकता

 भूमि  के  अरजन  ौर  उसके  विकास  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  को  दी  जायेगी  जिससे  न  हानि  कौर
 न  लाभ  के  आधार पर  मकान  बनाने  वालों  को  भूमि  दी  जा  सके  ।  ऐसा  भी  विचार  है  कि  राज्य

 सरकारों  सरकारी  भूमि  को  प्रयुक्त  करने  के  लिये  कहा  जाये  ताकि  कम  राय  वाले  वर्ग  के  लिये

 मकान  बनाये  जा  सकें  इस  प्रकार  राज्य  सरकार  अपनी  सहायता  भी  दे  सकें  |

 यह  जानने  के  सभी  संभावित  प्रयत्न  किये  जायेंगे  कि  सरकारी  संस्थानों  सहित  सभी

 विभिन्न  भवन  निर्माण  अभिकरण  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यों  में  इस  प्रकार  से  काट  छांट  करें  जिससे

 भवन  निर्माण  की  देती  सामग्री  को  भ्रमित  प्रयोग  में  लाया  जायें  तथा  ऐसी  at  जो  कठिनाई

 से  उपलब्ध होती  कम  जरूरत पड़े  ।

 मकानों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुये  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  की  आवश्यकता

 को  देखते  सरकार  नें  ware  शर  संभरण  मंत्रालय  में  के  अधीन

 एक  अलग  विभाग  स्थापित  कर  दिया  है  इसमें  उचित  योग्यता  प्राप्त  तथा  वित्तीय

 कर्मचारियों को  नियुक्त  किया  जायेगा  faa  आवास  योजनायें  शीघ्रता  से  wie  सफलता  से

 क्रियान्वित  की  जायें  ।  ऐसी  ara  की  जाती  है  कि  वे  राज्य  सरकारें  जिन्होंने  oe  तक

 आवास  संगठन  स्थापित  नहीं  किये  बिना  किसी  विलम्ब  के  aa  उनको  स्थापित  कर  देंगी  ।

 भारत  सरकार  ने  ग्राम  आवास  सम्बन्धी  एक  अलग  योजना  की  घोषणा  कर  दी  है  ।  राज  एक

 ्
 प्रश्न के  उत्तर  में  उस  योजना  की  विशेषतायें  एक  विवरण  के  रूप  में  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई
 भ

 ||

 इस  नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  की  जायें  जिससे  श्रीवास

 कार्यक्रम  पर  अधिक  धन  कया  किया  जा  सके  ।  हमारा  लक्ष्य  १००  करोड़  रुपये  के  बजाय  १०००
 स ठ  | करोड़  रुपये

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  दासप्पा  ने  कहा  कि  हम  इसके  सम्बन्ध  में  पूर्ण  उत्साह  से  काम  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  में  उनके  कथनानुसार  अधिक  उत्साह  के  साथ  काम  करने  झ्रान्दोलन का  वायदा
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 करता  हूं  परन्तु  में  साथ  ही  उनका  सहयोग  भी  चाहता  हूं  कि  वह  इसका  ध्यान  रखें  कि  राज्य

 सहकारी  संस्थायें  तथा  इस  काम  में  लगे  व्यक्ति  तथा  अभिकरण  इस  कार्य  को  पूरी  सावधानी

 से  करें  at  सब  के  साथ  कंधे  से  कंधा  मिला  कर  चलें  जिससे  हम  की  समस्या  को  सुलझा

 सकें

 यहां  जो  सुझाव  दिये  गये  हैं  उनको  मेंने  लिख  लिया  है  ।  गन्दी  बस्तियों की  सफाई  के  लिये

 पर्याप्त  धन  नहीं  दिये  जाने  तथा  देहाती  योजना  को  सहायता  देने  के  बारे  में  सुझाव  दिये

 गये  हैं  ।  सरकार  इन  सब  पर  विचार  करेगी  ।
 जहां  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  का  सम्बन्ध

 है  हमने  मद्रास  ग्राहक  तथा  कुछ  प्राय  स्थानों  के  लिये  कई  योजनायें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।

 हमने  मुख्य  मंत्रियों  को  शीघ्रता  से  योजनायें  भेजने  को  लिखा  है  ।  मेंने  स्वयं  व्यक्तिगत पत्र  उन्हें

 लिखे  हैं  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  से  मिलने  वाले  धन  का  प्रयोग  अवद्य

 करेंगे  और  wt  राज्य  में  निश्चय  ही  कुछ  न  कुछ  करेंगे  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  ने  राज  सवेरे  मुझ  से  देहाती  आवास  भोजन  waar  गन्दी  बस्ती

 की  सफाई  योजना  के  बारे  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  कहे  गये  कुछ  दादों  के  बारे  में  शायद  उन्होंने

 गन्दी  बस्तियों  के  बारे  में  पूछा  था  ।  यह  सच  है  कि  उन्होंने  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  सम्बन्ध

 में  oar  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से  बातचीत  की  है  ।  मुझे  इसका  पता  है  कौर  पश्चिम  बंगाल

 कार ने  हमारे पास  ७  करोड़  रुपये  की  लागत  की  योजनायें  भेजी  भी  हैं  ।  हम  उस  प्रश्न  पर  विचार

 कर  रहे  हें  ।

 देहाती  के  बारे  में  जो  कुछ  हम  करनें  का  प्रयत्न  कर  रहे ह  यह  केवल  प्रारम्भ  है  ।

 जो  कुछ हम  कर  WE  वह  बहुत  थोड़ा  है  ।  में  यह  बात  पुरी  तरह  जानता  हूं  ।  हमने  यह  कार्य

 अभी  प्रारम्भ ही  किया  है  जैसा  मेंने  इसमें  to  90.0
 न्रथवा

 ४०००
 करोड़  रुपये  लगेंगे  ।  परन्तु

 अभी  तो  इसे  शुरू  ही  किया  गया  है  ।

 गृह  मंत्री  हरिजनों कौर  अनुसूचित  जातियों  को  देहाती  क्षेत्रों  में  मकान  बनाने  के  लिये

 सहायता दे  रहे  वाणिज्य  उद्योग  तथा  प्रिय  मंत्रालय  भी  कुछ  दे  रहे  हैं  ।  जैसा  ATT  सवेरे

 मेंने  कहा  यह  धन  तथा  अन्य  मंत्रालयों  से  प्राप्त  अनुदान  एक  साथ  इकट्ठे  किये  जा  सकते  हैं  ।

 जिससे  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।  में  करता  हूं  कि  इत  प्रकार  द्वितीय  योजना  के  अन्त

 तक  कुछ  सुन्दर  परिणाम  निकल  सकते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  प्रथम  योजना  कौर  द्वितीय  योजना  के  पहले  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  कहा  ।

 संभवतया  सब  से  अधिक  प्रसन्नता  सरकार  को  ही  होती  यदि  प्रथम  योजना  में  कार्यक्रमों के

 सम्बन्ध  में  कुछ  ठोस  कार्य  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  हमें  खेद  है  कि  द्वितीय  योजना  के  पहले  वर्ष

 में  प्रभी  तक  इस  योजना  पर  हम  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  कर  सके
 ।

 परन्तु  फिर  भी  मुझे  यह  सन्तोष  है

 कि  aa  हम  प्रारम्भ  करने  की  स्थिति  में  हैं  ae  हमारा  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि  आवश्यक  प्रोत्साहन  से

 हम  इस  योजना  को  उचित  दिशा  में  बढ़ाते  रहें  ।

 यह  भी  भुलाना  नहीं  चाहिये  कि  इन  मामलों  की  बुनियादी  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की

 मेंने  यह  इसलिये  नहीं  कहा  है  कि  में  अपनी  जिम्मेदारी  से  दूर  भाग  रहा  हूं  ।  अपितु  मेंने  यह

 इसलिये  कहा  है  कि  यह  एक  निश्चित  बात  है  हम  सबको  इसे  समझना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार
 केवल  मार्ग  दर्शन  करा  सकती  अनुदान  दे  सकती  है  प्राविधिक  बातें  बता  सकती  योजना
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 बना  सकती  है  ।  शेष  काम  राज्य  सरकारों को  ही  करना  है  ।  मुझे  राज्य  सरकारों का  पांच  वर्ष

 का  श्रुति  है  कौर  में  जानता  हूं  कि  जब  तक  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 दी

 गई  सुविचारों

 का  उपयोग  नहीं  तब  तक  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  कुछ  नहीं  कर  सकती है  ।  ऐसा  इसी

 योजना  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है  अपितु  wea  विभिन्न  योजनायें  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  है
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  मकान  बनाने  के  व्यय  के  पर  सहायता  देने  की  संकेत

 किया  ।  जब  एक  अन्तिम  योजना  सामने  होगी  तो  व्यय  के  पर  सहायता  देने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठेगा  शौर  यह  कठिनाई  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  की  सफलतापूर्वक  क्रियान्विति  के  माग
 म

 ७
 नहीं  प्रायेगी  ।

 कुछ  way  बातें  भी  कही  गईं  में  उनके  सम्बन्ध  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  एक

 माननीय  सदस्य  ने  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  मकानों  के  बारे  में  कहा ।  मेरे  पास  झ्रांकड़े

 ह  में  नहीं  जानता  उनको  भ  कहां  से  मिले  ।  मेरे  भ्रांकड़ों  के  अनुसार  चतुर्थ  श्रेणी  के  लिये

 इस  समय  १५,२१९  क्वार्टर  चाहियें  ।  हम  Xs&y  हਂ  की  व्यवस्था  कर  चुके  हैं  ।  यानी

 इसकी  प्रतिशतता ४०  में  सी  १,  सी  २,  डी  १,  डी  २,  तथा  ई  प्रकार  के  निवास  स्थानों
 के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इसकी  प्रति दा तता ५८,  ३७,  ५२,  ६१,  २१,  २३,  तथा

 ३९  है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  सभी  श्रेणियों  के  लिये  yo  प्रतिशत  ग्रीवा  fo  प्रतिशत

 भी  मांग  पुरी  करने  के  लिये  हमें  कभी  बहुत  कुछ  करना  होगा  |

 कार्यालय  भवनों  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  कार्यालय  भवनों  के  लिये  are  दिल्ली  में  ४०

 लाख  वर्ग  फीट  की  मांग  है  ।  हमारे  पास  ५  लाख  से  ६  लाख  वर्ग  फीट  की  कमी  है  ।  दिल्ली  में  हमारी

 हमें  aa  लाख  वर्गफीट  में  हैं  ।  हमारे पास  कुल  ३४  लाख  वर्ग  फीट  स्थान  है  जिन  में  से  १६  लाख

 वर्गफीट  हमें  हैं  श्र  लगभग  ४  लाख  वर्ग  फीट  किराये  पर  लिये  भवन  ३ ह  इससे  पता  लगता

 है  कि  देश  की  कुल  मांग  को  पूरा  करने  में  हमें  कितना  प्रयत्न  करना  पड़ेगा  |

 सरकारी  कार्यालयों को  दिल्ल  से  बाहर  भेजने  का  प्रशन  उठाया  गया  |  यह  नहीं कहा  जा

 सकता  कि  हम  इस  दिशा  में  प्रयत्नशील  नहीं  हैं  ।  कुछ  मित्रों  ने  कहा  कि

 शादी  नगरों  में  क्यों  नहीं  जाते  ।  हमने  राज्य  पुनर्गठन  के  ्  राज्य  सरकारों  को  लिखा  था

 कि  वे  हमें  बतायें  कि  अपने  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार के  लिये  कितना स्थान  दे  सकते  हैं  ।  उनकी

 अपनी  कठिनाइयां  हे  ।  उन्हें  ्  श्रावश्यकताशं  का  निर्धारण  करना  है  ।  केवल  बम्बई

 सरकार  को  छोड़  कर  किसी  भी  राज्य  सरकार  नें  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  बताया  है  कि

 उनके  पास  स्थान  है  तौर  हम  उसका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 यह  कहा  गया  कि  हमें  अपने  पदाधिकारियों  को  भेज  कर  पता  लगाना  चाहिये  कि  वहां

 स्थान  हैं  अथवा  नहीं  ।  मेंने  अपने  पदाधिकारियों  को  भेजा  है  परन्तु  में  वहां  जा  कर  राज्य  सरकारों

 की  इच्छा के  बिना  स्थान पर  कब्ज़ा  नहीं कर  सकता  |  यह  तो  एक  बात  हुई  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि

 हम  दिल्ली  से  बाहर  जाना  नहीं  चाहते  ।  परन्तु  हमारा  यह  प्रयत्न  रहेगा  कि  जितने संभव  हो  सकें

 उतने  कार्यालय  दिल्ली  से  बाहर  भेजे  जा  सकें  ।  मैंने  निश्चय  किया  है  कि  मेरे  मंत्रालय  का  विस्फोट

 विभाग  दिल्ली  से  बाहर  जायेगा  ।  यह  भी  निर्णय  कर  लिया  गया  है  कि  कोई  भी  नया  कार्यालय

 भविष्य  में  दिल्ली  नहीं  ७५  जब  तक  उच्च  स्तर  पर  उसे  दिल्ली  जाने  की  भ्र नुम ति न  मिल
 जाये

 कुछ  प्राय  मामलों  के  सम्बन्ध  में  संक्षेप  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  मेरा  विचार  विभिन्न
 अ्रावास  योजनायें  के  आंकड़े  बताने  का  था  कि  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  शहरों  कितनी  प्रगति
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 की  गई  ।  जो  सरकार  ने  आज  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  उसमें  यह  सब  बताया  गया  है

 झर  अब  उनको  दोहरा  कर  में  सभा  का  समय  लेना  नहीं  चाहता  हूं
 ।

 बागान  श्रमिक  योजना  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  कि  छः  भ्रमणा  सात  राज्यों  में  से  केवल

 एक  राज्य  ने  इस  योजना  का  उपयोग  करना  चाहा  है  ।  अरन्य  राज्य  उस  योजना  का  उपयोग  नहीं
 कर  सके  क्योंकि  इसके  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  पड़ती  हैं  कई  प्रारम्भिक  बातें  करनी  पड़ती

 हूँ  ।  वह  केरल  राज्य  है  जिसने  इसका  उपयोग  करना  स्वीकार  किया  है  ।

 अब  में  सरकारी  प्रेसों  के  बारे  में  कुछ  बताना  चाहता  हूं  ।  इनकी  कुछ  शभ्रालोचनायें की  गईं
 गत  कुछ  वर्षों  से  हम  क्षमता  बढ़ा  होते  |  हमने  उनको  पहले  से  दुगुना  कर  दिया  है  ।

 पुनीत त०  ब०  faze  राव
 :

 परन्तु  फिर  भी  सभा  की  कार्यवाही  एक  वर्ष के

 छपती  है  ।

 fait क०  धन  रेड्डी :  इस  बारे  में  में  प्रभी  बताता  हूं
 ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमने  दो  नये

 प्रेस  बनाये  हैं  ।  संसदीय  मुद्रण  के  लिये  हमने  फरीदाबाद  में  अलग  प्रेस  बनाया  है  जो  दिल्ली  में

 किये  गये  ari  के  अतिरिक्त  काम  यह  सच  है  कि  बहुत  विलम्ब  हो  जाता  है  परन्तु  फिर  भी

 हमने  गत  कुछ  वर्षों  से  अपना  काम  बहुत  बढ़ा  दिया  है
 ।

 हम  काम  को  इन्हीं  प्रेसों  से  पूरा  करने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  हें  शर  करते  हें  कि  कुछ  काल  में  काम  समय  पर  होने  लगेगा  |

 मैं  प्रेस  के  कर्मचारियों  की  मांग  के  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  जहां  तक  कलकत्ते के

 प्रेस  के  सन्तरा गाछी  में  भेजे  जाने  का  प्रश्न  है  हम  उसे  वहां  भेजना  चाहते  हैं  परन्तु  मैं  नहीं  जानता
 कि  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई के  हम  उसको  कब  तक  भेज  सकेंगे  |

 केवल मुझे  यह  देख  कर  संतोष  gar  कि  अशोक  होटल  की  कोई  आलोचना  नहीं  की  गई  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  नें  इसके  बारे  में  कुछ  कहा  प्रौढ़  उन्होंने  भी  इसकी  प्रशंसा ही  की  है  ।  मुझ

 पुरा  विश्वास है  कि  जब  atte  होटल  के  सम्बन्ध  में  पुरा  ब्योरा  सभा के  समक्ष रख  दिया  जायेगा

 तो  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  जिनकी  इसके  बारे  में  ग़लत  धारणायें  हैं  वे  भी  अपनी  धारणायें  बदल

 देंगे  ।  जो  विदेशी  व्यक्ति  भारत  wa  उनके  द्वारा  इस  होटल  के  बारे  में  दी  गई  सम्मतियों से  इस

 होटल  को  सुन्दरता  कौर  इसके  महत्व  का  पता  लगता  है  |  अमेरिकन  सोसायटी  श्राफ  ट्रेवल  एजे  इट्स

 के  श्री  ने  इसके  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  rete  होटल  यूरोप  के  पूर्व  में  सबसे

 निक  तथा  झ्रारामदेह  होटल  है  ।  उन्होंने  एक  पुस्तिका  में  कहा  है  कि  होटल  की  पांचवीं म॑  जिल  में

 जो  चार  कमरे  मुझे  दिये  गये  थे  उनमें  बैठकर  मुझे  मालूम  होता  था  कि  मैँ  एक  Ataf  मुग़ल हूं  ।

 उन्होंने  ग्राम  कहा  कि  ज्यों  ज्यों  मैं  राजधानी  के  भवनों  भर  गुम्बदों  पर  दृष्टिपात  करता  हूं  तो

 मालूम  होता  है  कि  नवीन  भारत  किस  शान  से  जन्म  ले  रहा  है
 ।

 एक  अन्य  पत्रिका  की  यह  राय  थी  कि  दिल्ली  में  अशोक  होटल  का  बनाना  दूरदर्शिता  की

 निशानी  कितने ही  शिष्टमंडल  भारत  की  राजधानी में  राते  व्यय  में  मितव्ययिता लाने

 के  लिये  इसके  स्तर  को  कम  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  प्रतिष्ठित  जमन  व्यापारियों  का  एक

 शिष्टमंडल  जो  wan  होटल  में  ठहरा  था  उसने  बम्बई  में  अपने  मित्रों  को  बताया  कि  जमाने के

 किसी भी  होटल  से  प्रयोग  होटल  का  स्तर  बहुत  ऊंचा  है  इस  को  संसार  के  सबसे  अच्छे  होटलों

 में  से  माना  जा  सकता  है  ।  उसमें  art  fear  है  कि  ऐसी  श्राव्य  की  जाती  है  कि  प्रधान  मंत्री  शौर

 संसद  सदस्य  इसका  ध्यान  रखेंगे  कि  प्रयोग  होटल  का  उच्च  स्तर  क़ायम  रहे  जिससे  भारत  की

 घानी  की प्रतिष्ठा बनी  तीन  चार  वर्षों  में  निश्चित  रूप  से  इससे  बहुत  ara  होगी  ।
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 रेल  अनुदानों  की  हैन मांग  १४  १९४५७

 क०  च०

 कब  भाषण  समाप्त  करना  चाहता  एक  बार  फिर  उन  सदस्यों  के  प्रति  कृतज्ञता

 प्रदर्शित  करता  हुं  जिन्होंने  बड़े  लाभदायक  सुझाव  दिये  हैं  ।  हम  वह  सभी  प्रयत्न  करेंगे  जिससे  यह

 विभाग  एक  लोक  कल्याण  विभाग  बने  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हेम  राज  ने  कुछ  कठौती  प्रस्ताव  राज  साढ़े  तीन  बजे  भेजे  हैं  ।

 में  उन्हें  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |  अब  मैं  सारे  कठौती  जो  प्रस्तुत  किये

 गये  मतदान के  लिये  रखता हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कठौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  शभ्रस्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  आवास  और  संभरण  मंत्रालय  की  निम्नालखित  मां

 मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  et et et

 मांग  संख्या  दीपक  राशि

 12000  एएन  सटना

 RR  ्र  संभरण  मंत्रालय  ३  2,& 9,000  रुपये

 &3  संभरण  १,४५२,  ३३,०००  रुपये

 &y  aa  असैनिक  निर्माण  कार्य  PRo4,  ¥9,000  रुपये

 ay  लेखन  सामग्री  तथा  छपाई  v , °  RX, 2V,000  रुपये

 &&  अझावास श्र संभरण sit  संभरण  मंत्रालय  के  अधीन  विविध

 विभाग  तथा  apr  ४५  2,0  २,०००  रुपये

 RRQ  दिल्ली  पूंजी  व्ययਂ  ',  29,%  E,o00  रुपये

 १३३  भवनों  पर  पूंजी  व्यय  २,६५७,५४  €,000  रुपय
 प

 BR  प्रवास  भ्र  संभरण  मंत्रालय  का  ग्रन्थ  पूंजी  व्यय  BZ, RA, GSF,o00  रुपये

 ह

 ह

 गृह-कार्य  मंत्रालय

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  गृह-मंत्रालय  के  अनुदानों  की  मांगों  ५१  से

 ६३  तथा  १२०  )  पर
 चर्चा  होगी  इनके  लिये  आठ  घंटे  निश्चित  किये  गये  माननीय  सदस्य

 met  कटौती
 प्रस्तावों

 की
 संख्या  जिन्हें

 बे
 प्रस्तुत

 करना
 चाहते

 १४५  मिनट  में  सभा  पटल  पर ~
 | पहुंचा

 दें  rT
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 १४  १९५७  द्८  १७ अनुदानों  की
 मांगें

 PEYO-NS  के  लिए  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  ये  ait  प्रस्तुत  की  गईं  :

 मांग  संख्या  दर्जे  राशि

 cc  et  en  ce  a  pe  et  et  Dt  SL  oS  PY  cS  I  a aa

 भ  गृह-कार्य  मंत्रालय  R,43,5  १,०००  रुपये

 श्र  मन्त्रिमण्डल  २१,३ ३,००० रुपये रुपये

 क  प्रादेशिक  परिषदें  RF  ३,०००  रुपये

 wy  पुलिस  ३,००,€  ६,०००  रुपये

 AX  जनगणना  '४,€  ५,०००  रुपये

 द  देशीਂ  राजाओं  की  निजी  बेतिया  सगा  भी  RAE, 000 VIF

 Xe  दिल्ली  के  ०९€,२९६,०००  रुपये

 भूप  २,७२,६ ०,००० रुपये 0,000  रुपये

 XE  2,4,  88,000  रुपये भ्रण्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह

 go  मनी  पुर  ८६,  9&,000  रुपये

 द्  त्रिपुरा  to 3 g,  E,o00  रुपये

 द्र  wer  द्वीप  मनोयोग  शर  अ  मीन  ड  द्वीप  समूह  ८.५  4,000  रुपये

 न्यय द्  गृह-कापेय  मंत्रालय  के  भ्रमित  विविध  विभाग  तथा  न्प्वप्त  ६.६  १,६  ¥Y,000  रुपये

 १२०  गृह-काय  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  2,20,02,000  रुपये

 उपाध्यक्ष  मैंने  अपना  कटौती  प्रस्ताव पत्री  नोटशीट  भरुचा  खानदेश  )

 ४  प्रस्तुत किया  है  जिसके  द्वारा  मैं  सरकार की  महा गुजरात  तथा  संयुक्त  महाराष्ट्र  बनाने  में

 असफलता  पर  आलोचना  करना  चाहता gi  यह  सही  कि  बम्बई  का  ट्वीट-भाषा  भाषी  राज्य  बन  गया

 ौर  वहां  की  जनता ने  संतोष  कर  लिया  है  परन्तु  मैँ  सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  आन्दोलन

 चलता ही  रहेगा  ।  हमें  बताया जाता  है  कि  महागुजरात  कौर  संयुक्त  महाराष्ट्र  एक  भाषा  भाषी

 बनाना  देश  के  हित  में  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  बार  बार  पूछता  रहा  हूं  कि  जब  १२  एक  भाषा  भाषी

 राज्यों  से  भारत  की  एकता  को  कोई  खतरा नहीं  तो  इन  दो  एक  भाषा  भाषी  के  बन
 ey

 जाने  से  क्या  खतरा  हो  सकता  है  |  मुझे  wa  तक  कोई  संतोषजनक उत्तर  नहीं  दिया  गया  में

 चाहता  हूं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  व्योरेवार  हमें  बतायें कि  इन  राज्यों  के  बन  जाने
 पर

 क्या  खतरे  हो
 सकते  हैं  ।

 एफ  बात  यह  कही  जाती  है  कि  एक  भाषा  भाषी  महाराष्ट्र  में  कुछ  ग्रल्पसंख्यकों  के  हितों  का

 संरक्षण  नहीं  होगा  मझ  पुरानी  बातें  याद  जाती  हैं  जब  मुस्लिम  लीग  भी  अल्प  सैनिकों

 के  हितों  की  बात  कहती  थी  ।  उसके  परिणाम  स्वरूप  ही  देश  का  विभाजन gar  था  ।  राज

 भी  इसी  आ्राघार  पर  Pan  करोड़  महाराष्ट्रियों  के
 अधिकारों  को

 दबाया जा  रहा  मेरी  सभा से

 अपील  है  कि  वह  इस  न्याय  को  दूर  करने  के  लिये  उपाय करें
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 रे८ १८  श्रनदानों  की  माग  १४  REY

 नादिर  भरुचा

 हम  बताया गधा  कि  द्वि-भाषा  भाषी  राज्य  बनाने  से  पहले  बहुत  से  व्यक्तियों  को  सलाह  ली  गई
 थी  )  पर  मेरे  विचार से  यह  सलाह  केवल  कांग्रेसियो ंसे  ही  ली  गई  थी  are  जो  एक  भाषा

 भाषी  राज्य के  पक्ष  में  थे  उनकी कोई  राय  नहीं  ली  गई  थी  ।  सरकार  को  उन  लोगों  का  भी

 उस  समय  सरकार न  अपन बरामदा लेना  चाहिये  जो  सचमुच  में  उन  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि थे  ।

 निर्णय  को  चार  बार  बदला  था  तो  यदि  उसको  wa  पांचवीं  बार  भी  बदला गया  तो  उससे  प्रतिष्ठा

 की  हानि  नहीं  होगी  अपितु  वह  गौर  बढ़  जायेगी  ।

 में  चाहता  हूं  कि  इस  पर  एक  गोलमेज  सम्मेलन  बुलाया  जाये  जो  इस  प्रदान  पर  पुनः  विचार

 करे  क्योंकि  हम  महाराष्ट्र  पौर  महा गुजरात  के  निवासी  कभी  भी  ऐसा  मानते  हैं  कि  इस  मामले का
 afar रूप  से  निपटारा  नहीं  ear  है  ।

 पनी  रघुवीर  सहाय  )  मेरी  राय  तो  यह  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  ठीक

 पर  अत्यावश्यक सेवा  संधारण  १९४५७  को पुरःस्थापित करके  डाक  तथा  तार  विभाग

 अन्य  विभागों के  कर्मचारियों  के  होश  दुश्मन  कर  दिये  हैं  ।

 सरकार  ने  बड़े  ठंडे  दिमाग़  से  कार्य  किया  हैं  ।  उनकी  न्यायपूर्ण मांगे  मान  ली  और  साथ

 ही  हड़ताल  रोकने  के  लिये  ae  विधेयक  भी  पुरःस्थापित  किया  है  ।  इससे  aaa  देश  की  oft

 स्थिति  का  तनाव  द्र  हो  गया  है  ।

 इस  हड़ताल  ने  हमारे  सामने  एक  प्रदान  यह  उपस्थित  कर  दिया  है  कि  सरकारी  सेवक

 को  हड़ताल  करने  या  उसकी  धमकी  देने  का  भ्र घि कार  है  ।  में  समझता हूं  कि  उसे  इसका  अधिकार

 उसे  वापिस ले  लेने  के  बाद  भी नहीं  होना  चाहिय े।  अध्यादेश में  भी  यही  कहा  गया  है  |

 सरकारी  कर्मचारियों  के  झ्राचरण  नियमों  में  इसे  सम्मिलित  कर  देना  चाहिये  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग सरकारी  कर्मचारियों  की  तुलना  श्रमिकों  से  नहीं  की  जा  सकती  ।

 के  कर्मचारियों  की  दो  मांगें  तो  बड़ी  ही  ग्रेवाल  थीं  कि  उन्हें  चुनाव  लड़ने  सरकार  की  डालो

 चना  करने  का  अधिकार  दिया  और  यह  भी  कि  उनकी  सेवा  के  नियमों  को  एक  विधान  का

 रूप  दिया  जाये  ।  इसे  कोई  भी  सरकार नहीं  मान  सकती  I

 सरकार को  यह  विधेयक  राज्य-सभा में  भेजना  चाहिये  इसे  संविधि  पुस्तक  में  सम्मिलित

 किया जाना  चाहिये  ।  यह  अवश्य  है  कि  सरकार  को  इसकी  शक्तियों  का  दुरुपयोग नहीं  करना

 चाहिये  ।  सरकार  ने  ऐसे  अन्य  विधेयकों की  शक्तियों का  पहले  भी  कभी  दुरुपयोग  नहीं  किया  है  |

 सरकार  को  भारतीय  दास्त्रास्त्र  अधिनियम का  भी  पुनरीक्षण करना  चाहिये  ।  हथियार

 रखने  की  श्रनुज्ञप्तियां  जारी  करना  जिला  धीशों  की  अपनी  मनमानी  पर  ही  निर्भर  रहता  इससे

 वास्तव  में  योग्य  व्यक्तियों  को  झनुज्ञप्तियां  नहीं  दी  जातीं  कौर  अपराधों  की  संख्या  बढ़ती  जाती  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  भारतीय  शस्त्रास्त्र  भ्र घि नियम के  पुनरीक्षण  का

 विचार किया  जा  रहा  अब  हमें  पुनरीक्षण  के  बाद  ऐसे  नियम  बनाने  जिससे  ज़िला

 की  मनमानी  रुक  जाये  ।

 सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिये  एक  निदिचत  संवर्ग  होना  चाहिये  ।

 दायिक  परियोजनाओं  का  प्रशासन  करने  वाली  सेवाशर्तों  के  कार्य-क्षम  न  होने  के  कारण  ही

 mt नज  बिन  नन  नन
 हम  उसम  जनता  का  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  |  जनता को  कार्यक्रम पर  विश्वास  नहीं  है

 4 मल  अंग्रेजी
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 उनमें  उत्साह  नहीं  है  ।

 चुनाव ढंग  से  नहीं  तब  तक  इस  कार्यक्रम  में  सफलता  नहीं  मिलेगी  ।  उस  संवर्ग के

 कुत्तों  को  वास्तव  में  कार्यक्रम  पर  विश्वास  होना  चाहिये  ।

 अन्त  में  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  उन  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  की

 षित  करना  चाहता  जो  अनुसूचित जाति  के  ate  ईसाई  हैं  कौर जो  कुछ  परिस्थितियों के

 कारण  पाकिस्तान  में  ही  tea  के  लिये  विवाद  हैं  ।  उनके  सम्बन्धी भारत  में  हैं  ।  लेकिन वे  ,  नियमों

 के  भारत  में  स्थायी  रूप  से  नहीं  रह  सकते  |  वे  यहां  जाकर  भारत  में  स्थायी  रूप  से  रहने

 के  लिये  प्रार्थना-पत्र  देते  लेकिन  पन मति कि  नहीं  मिल  पाती  ।  उनके  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार  किया  जाना  चाहिये  संगत  नियमों  में  रूपभेद  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  जांगड़े  :  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  शासन  के  सरकारी  नौकरों  की  हालत
 और  विभिन्न  राज्यों  के  सरकारी  नौकरों  की  हालत  को  जब  में  देखता  हूं  तो  मुझे  बहुत ही  ज्यादा

 विभिन्नता का  कटु  अनुभव  होता  है  ।

 अभी  फिलहाल हमने  एक  सेंट्रल पे  कमिशन  वेतन  नियुक्त  किया  है  ale

 वह  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  वेतनों के  ऊपर  ग़ौर  करेगा  इसमें  संदेह  नहीं  कि  जितने  भी  केन्द्रीय

 शासन  के  सरकारी  नौकर  हैं  खासकर  तृतीय  चतुर्थ  श्रेणी  उनके  वेतनों  में  झर  अन्य

 सुविधाओं में  वृद्धि  होने  वाली  उसमें  कमी  का  प्रशन  उठता  ही  नहीं  है  ।  प्रभी  मौजूदा  परिस्थिति

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  नौकरों  प्रकार  प्रान्तीय  सरकार  के  नौकरों  के  वेतनों  में  कितना  अन्तर  है

 यदि  केन्द्रीय  शासन  के  नौकरों  का  वेतन  भी  बढ़  जाता  है  तो  इन  दोनों  शासनों  के  कर्मचारियों

 के  वेतनों  में  कितना  wae  इसको  श्राप  समझ  सकते  हें  शौर  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  महोदय  ने  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  यदि  केन्द्रीय  वासन  के  नौकरों का  वेतन  हम  बढ़ाते

 हैं  तो  उससे  wear  प्रान्तीय  सरकारों  के  लिये  ate  देश  के  लिये  एक  बड़ी  विकट  समस्या  खड़ी  हो  जाती

 है  ।  इसका  यह  प्रथ  नहीं  कि  हम  केन्द्रीय  शासन  के  नौकरों  की  तनख्वाहें  न  बढ़ायें  लेकिन  इक्विटी

 था  बराबरी  का  दावा  या  कम  से  कम  समगभ्रवसर  मिलने  का  दावा  राज्य  सरकार के  नौकरों का

 होता है  ।  हम  राज्य  सरकारों  की  afer  को  भी  पहचानते  हें  जानते  हैं  कि  उनकी

 स्थिति  कैसी  उनकी  रेवेन्यू  पावर्स  संग्रह  करने  की  ॥

 फंड्स  में  कितना  रेवेन्यू  होता  है  उनको  कितनी  इनकम  होती  खास  कर
 त्रावणकोर-कोचीन  केरल  ऐसे  प्रदेश हें  जिनकी  कि  mar  बहुत ही  कम  है  जहां

 पर  स्टाफ  इस्टैब्लिशमेंट  safe  पर  बहुत  ज्यादा  खर्च  होता  हम  उनके

 बारे  में  क्या  करने  वाले  हैं  ।

 oral  मुझे  पता  चला  हो  सकता है  कि  में  जो  कहता हुं  वह  ग़लत  पर  मुझे  यह  पता

 चला  है  कि  चतुर्थ  श्रेणी  के  नौकरों  का  या  किसी  भी  सरकारी  नौकर  का  वेतन  केन्द्रीय  शासन  में  ६०

 से  कम  नहीं  हो  सकता  मुझे  यह  जान  कर  खुशी हुई  में  चाहता  हूं  कि  उनकी  तनख्वाहें

 लेकिन  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों की  क्या  हालत  है  राज्य  सरकारों  में कौर  बढ़ें  ।

 वे  लोग  जो  मैट्रकुलेट  होते  हें  उनकी  afar  पे  रेप  रुपया  होती  है  शरीर  सब

 मिला  कर  कहीं  कहीं  ५६  कहीं  कहीं  ७८  रुपये  उनको  मिलते  हें  ।  राज जब  हम  सारे

 देश  में  कार्यदक्षता  लाना  चाहते  हैं  तो  हमें  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों की  जोर  भी  देखना  होगा

 झर  उनकी  तनख्वाह  की  मांगों  को  हमें  पुरा  करना  पड़ेगा  ।  यदि  हमें  देश  में  कार्यदक्षता

 लानी  है  इस  द्वितीय  पंचवर्षीय  आयोजन  को  सफल  बनाना  है  तो  राज्य  सरकारों  के

 कर्मचारियों  खाया
 कर  तृतीय  श्रेणी  का  जो  लिपिक  वर्ग  उनकी  areal  को  बढ़ाना  होगा  शर
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 उसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  ५  करोड़  तक  या  १०  करोड़ तक  का  अतिरिक्त व्यय  वहन

 होगा और  करना  चाहियें  ।  उनके  वेतनों  को  बढ़ाना  हमारे  लिये  भझ्निवायें  मालूम  होता  है  ।

 में  aa  कार्यदक्षता की  आता  हूं  ।  में  देखता हूं  कि  १९४७  में  जो  कार्यदक्षता थी  उसमें

 बहुत  ही  ढिलाई  मालूम  होती  है
 ।  यहां  केन्द्र में  हमने  ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस  पारगनाइजेंशन

 सकता  स्थापित  किया  गौर  उसके  बाद  हमने  यहां  पर  झ्रारगनाइजेशन एंड

 डिवीजन  प्रौढ़  प्रणाली  भी  नियुक्त  किया  है  लेकिन  राज्यों  की  क्या  हालत

 है  ।  राज्यों में  हम  alo  ऐंड  एम०  डिवीजन  कौर  प्रणाली  )  विभाग  नहीं  पाते  हैं  कौर  उसी

 प्रकार  से  एडमिनिस्टेटिव  विजिलेंस  डिवीज़न  भी  राज्यों  में  नहीं  पाते  उत्तर  प्रदेश  जैसे  बड़े  राज्य

 में  भी  हम  उसको  नहीं  पाते  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  केवल  ग्रान्ट  देने

 वाली  सरकार  होती  है  प्रान्तीय  सरकारें  उनको  इम्पलीमेंट  )  करने  वाली  होती  हैं

 श्योर  हम  देखते  हैं  कि  कार्य  में  ढिलाई  का  अच्छा  खासा  सबूत  राज्य  सरकारों  में  देखने  को  मिलता

 जितनी  ढिलाई  राज्यों  में  देखने  को  मिलती  है  उतनी  ढिलाई  केन्द्रीय  सरकार  में  देखने  को  नहीं  मिलेगी  ।

 इसलिए  ag  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  जब  तक  हम  राज्य  सरकारों  की  का यं दक्षता  को  नहीं  बढ़ाते

 जब  तक  उनकी  प्रणाली  में  अ्रनुकूल  संशोधन  नहीं  करते  सजा  जब  तक  सेंटर  को  हम  श्रोवरम्राल

 पावर्स से  इनवेस्ट  शक्तियां  नहीं  देते  )  नहीं  करते  हें  तब  तक  हमारा  सेकेंड  फाइव  इयर

 प्लान  पुरी  तौर  से  इप्लीमेंट  नहीं  हो  है श्रौर जो करोड़ों जो  करोड़ों  रुपये  हम  बचाना  चाहते  हैं  उनको

 बचाने में  हम  असमर्थ  रहेंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  राज्यों  में  भी  को  एंड  एम०  डिवीज़न  बनायें

 ix  उसी  प्रकार  से  ऐडमिनिस्टेटिव  विजिलेंस  डिवीजन  बड़े  राज्यों  में  शीघ्र  नियत  करें  are  इस

 तरह  वहां पर  कार्यदक्षता  बढ़ेगी  ढिलाई  ख़त्म  होगी  शर  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को

 कामयाब बना  |

 उसके  उपरान्त  मैं  स्पेशल  पुलिस  इस्टैब्लिशमेंट  पुलिस  संस्थापना  )  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  इस  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  कई  राज्यों  वहां  के  लोगों  से  या  वहां

 के  से  हमको  कोआपरेशन  )  नहीं  मिलता  है  भ्रौर  उधार  मांगने  पर  हमें  योग्य

 अधिकारियों  की  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  होतीं  शर  वह  वास्तव  में  खेदजनक  बात  है  ।  रिपोर्ट  में  mt

 कहा  गया  है
 कि

 हम  कप्तान  कौर  ब्राइबरी  के  कैसे  और  रिश्वतखोरी  के

 पकड़ते  उनका  निबटारा  करने  में  दो  दो  वर्ष  लग  जाते  हें  और  उसके  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों

 से  हमें  कोई  सलाह  नहीं  मिलती  मेरी  समझ  में  यह  भी  बड़े  दुःख  की  बात  में  चाहता  हूं  कि

 स्पेशल  पुलिस  इस्टैब्लिशमेंट  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  पूरा  पूरा  सहयोग  दिया  जाय  ताकि  यह  संगठन

 श्र  ofr  तभी  से  काम  कर  सके  |  इस  संगठन  के  कर्मचारियों  की  संख्या  अधिक  बढ़ाई  जानी

 चाहिए  ।

 मुझे  यह  सुन  कर  खुशी  हुई  कि  wal  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  विजिलेंस  डिवी  जन  नें  एक  प्रारूत  तेयार

 किया  है  जिसके  अनसार  घस  लेने  वाले  शर  घस  देने  वाले  के  सम्बन्ध  में  उसने  कहा  है  कि  यदि  घूस  देने

 वाला  घस  देनें  के  बावजूद  झगर  वह  कोर्ट  या  कचहरी  में  जाकर  यह  बयान  दे  दे  कि  अमुक  अफ़सर  ने

 मुझ  से  इतने  रुपये  की  घूस  ली  तो  घूस  देने  वाले  का  बचाव  किया  जायगा  ।  इसी  चीज़  को  मेंने  राज
 से  तीन

 वर्ष  पहले  मांगा  था  sie  मुझे  खुशी  हुई  कि  श्राज  वह  मेरी  मांग  स्वीकार  की  जा  रही  है
 ।

 में

 यह  चाहूंगा  कि  चूंकि  घूस  देने  वालों  की  संख्या  रिक  होती  है  कौर  घूस  लेने  वालों  की  संख्या  कम

 है  श्र  चूंकि  हमें  ज्यादा  को  पकड़ने  में  सफल  होनें  की  संभावना  रहती  कम  को  पकड़ने  में  सफल

 इसलिए  हमें  घूस  लेने  वालों  को  पकड़ने  कौर  उनको  दंड  दिलाने  की  कौर  सारा  ध्यान  शक्ति

 लगानी  चाहिए  इस  तरह  मुझे  पूरा  यकीन  है  कि  हम  ब्राइबरी  कौर  करप्शन  को  बहुत  हद  तक

 कर  सकेंगे  ।  इसके  अलावा  झगर  श्राप  घस  देने  वालों  को  प्रोटेक्शन  )  देंगे  तो  उससे  आपको
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 ब्ञाइबरी  श्र  करप्शन  केसेज  को  पकड़ने  में  आसानी  होगी  कौर  भ्रष्टाचार के  दूर  होने  में  मदद

 मिलेगी  |  ott  आपका  जो  कानून  है  उस  कानून  के  अनुसार  सेडन  कोर्ट  में  जो  करप्शन  ब्राइबरी  के

 केस  जाते
 वे

 बड़े  बड़े  अफ़सरों  के  नहीं  छोटे-छोटे
 कर्मचारियों  किसी ने  १  रुपया  घूंस  ली

 या  किसी  नें  २  रुपये  की  रिश्वत  ली  इस  तरह  के  पेट्टी  केसेज  सेशन कोट  में  जाते

 में  चाहता  हूं  कि  इस  are  देखा  जाय  ग्रोवर  ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  ताकि  हम  जो  इस  देश से

 भ्रष्टाचार  कौर  रिश्वतखोरी  खत्म  करना  चाहते  उसमें  सही  माने  में  सफल  हो  सकें  ।

 हरिजनों  पर  झ्रादिवासियों  के  लिए  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  या  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 में  क्या  क्या  काम  करने  हैं  प्रौढ़  क्या  नहीं  करने  हैं  उसके  ऊपर  विचार  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 कन  संगठन  नियुक्त  किया  गया  है  कौर  में  सुनता  हूं  कि  उसके  अनुसार  €  भ्र सि स्टेंट  कमि रू नसे

 आयुक्त )  नियुक्त  किये  जायेंगे  ।  मेंने  सात  साल  तक  में  जानता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  बहुत  ही

 ज्यादा  लिबरल  है,बहुत  ही  ज्यादा  उदार  है  कौर  हम  जानते  हैं  कि  यहां  पर  सवर्ण  हिन्दुओं  भ्र  हरिजनों

 में  किसी  भी  प्रकार  का  भेदभाव  देखने  को  नहीं  मिलता  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  की  तरह  उदार

 मनोवृत्ति  राज्य  सरकारों  की  नहीं  ्  राज्य  सरकारों  का  दृष्टिकोण  कुछ  होता  है  झर  केन्द्रीय

 सरकार का  दृष्टिकोण कुछ  |  दोडयूल्ड  कास्ट  कमिश्नर  की  पावस  बहुत  लिमिटेड हैं

 सूचित  जाति  आयुक्तों  की  शक्तियां  बहुत  समिति  हैं  )  असिस्टेंट  दोडयूल्ड  कास्ट  कमीशन  को  भी  जो

 पावर्स  दी  गई  हें  वे  भी  बहुत  लिमिटेड  हैं  शौर  उनकी  एडवाइजरी  पावर्स  देने  की  )  होती हैं

 और  यह  हर  कोई  जानता  है  कि  प्रान्तीय  सरकारें  डेवलपमेंट  ale  दूसरे  कार्यों  में  केन्द्रीय

 सरकार  से  कितना  कोझापरेट  करती  हैं  में  समझता  हूं  कि  मुझे  उसको  यहां  पर  बतलाने  की  ज़रूरत

 नहीं  है  प्रौर  शेडयूल  कास्ट  कमिशनर  की  रिपोर्ट  के  पढ़ने  से  आपको  मालूम  हो  जायगा  कि  उनको

 प्रान्तीय  सरकारों  से  कितना  सहयोग  मिला  है  ।  सरकार  को  इस  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  चाहिये

 तौर  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  जो  काम  देडयूल्ड कमि  शन सं  से  कराना

 चाहती  बह  सफलतापूर्वक करा  सके  ।  भर  यह  तभी  हो  सकता  है  जबकि  उन  शेडयूल  कास्ट

 कमिदानर्स को  श्राप  कुछ  पावर्स  दें  ।

 इसके  उपरान्त  मैं  मध्य  प्रदेश  के  बाबत  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  इलाका  है  जहां  पर  प्यार  हरिजन

 कौर  afar  जातियों  की  संख्या  का  हिसाब  लगाया  जाय  तो  बह  स्टेट  की  कूल  जनसंख्या  का  दो  पंच  मांदा
 बैठेंगी  ।  यहां  पर  अम्बिकापुर  से  जगदलपुर तक  जो  Yoo  मील  फ़ासला  इसके  बीच  में  सीधा

 सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिये  एक  नेशनल  हाइवे  राजपथ  )  का  निर्माण  किया

 यह  न  होनें  से  एक  क्षेत्र  के  आदिवासी  दूसरे  क्षेत्र  के  आदिवासियों  से  मिल  नहीं  सकते  सम्पकं  स्थापित

 नहीं कर  सकते  ।  सरकार  इसके  लिए  अम्बिकापुर  से  जगदलपुर  तक  के  लिए  एक  हाइवे

 की  घोषणा  कर ेI

 इसके  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  पता  चला  है  कि  आदिवासियों  को  सरकार  प्रशिक्षण

 देने  के  लिए  कौर  उनको  रोजगार  देने  के  लिए  प्राय  कामों  में  दक्ष  बनाने  के  लिए  पॉलीटेकनिक

 टेक्निकल  विषयों  )  या  दूसरे  विषयों  की  एजुकेशन  देने  वाली  में  चाहता  हूं  कि  एक

 पॉलीटेकनिक  इंस्टीच्यूट  शि लास प्र  या  ग्रम्बकापुर  में  खेला  जाय  भ्र  मुझे  यह  पता  चला  है
 कि  एक  पौलिटेक wy TF  इंस्टीच्यूट  के  लिए  सरकार  १४,  १५  लाख  रुपया  खर्च  करती  तो  क्यों  नहीं

 इसका  लाभ  उठाया  जाय  झर  क्यों  नहीं  विलासपुर  या  अम्बिकापुर  में  एक  पॉलीटेकनिक

 इंस्टीच्यूट खोला  जाय  ।

 इसके  बाद  मेँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  के  हरिजन  कल्याण  मंडल  कौर  ्रादिमजाति

 मंडल  की  पटती  aaa
 न  1qomMT  भगा  २०  सतत  १  2 नवम्बर  WH  yu  ५६  को

 हुई  उसके बाद  से  कभी  तक  उसकी



 ३८२२  aa  की  मां  में  १४  gaya

 [at

 कोई  बैठक  नहीं  हुई  है  न  ही  उसमें  मेंने  कोई  प्रगति  देखी  |
 यह  भी  मालूम  नहीं  है

 कि
 हरिजन

 कल्याण बोलें  या  1.0  ट्राइबल  कल्याण  ars  में  वही  पुराने  बने  हुए  हैं  या  नये  मेम्बर  गये

 अगर  नये  बने  हैं  तो  कब  बने  कब  श्रायन्दा  उनकी  बैठक  होगी  क्या  उनका  प्रारूप

 इसके  बारे  में  मुझे  कुछ  पता  नहीं  चला  में  समझता  हूं  कि  यदि  यह  बो  हम  बनाना  चाहते  हैं  तो

 उसे  हमें  क्रियाशील  श्र  प्रगतिशील  ste  बनाना  चाहिए  ale  केवल  दिखावे  झर  नाम  के  लिए  ऐसा

 बोर्ड  बना  छेना  में  ठीक  कौर  उचित  नहीं  समझता  हूं  ।

 इसके  उपरान्त  मे  बतलाना  चाहता  हूं  कि  स्टेंट  गवर्नमेंट  के  या  दूसरे  डिपो  पेंट्स  के  जो

 यीज  डेपुटेशन  )  पर  यहां  हैं  उनकी  FAT  हालत  है  ।  में  जानता  हूं  कि  राज  यहां

 पर  राजस्थान या  को  के  इलाकों  या  दूसरे  इलाकों से  जो  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  आए  हुए  हें

 हालत  बहुत  खराब  है  ।  होम  मिनिस्ट्री  मंत्रालय  )  रिकमेंड  करती  है  कि  द्रमुक  व्यक्ति
 को  असिस्टेंट  बना  दिया  लेकिन  कम्युनिकेशन्स  मिनिस्ट्री  उसे  डिवलाइन

 )  कर  देती है  ।  आप  दूसरों  के  लिए  तो  पोस्ट्स  (42)  तक  क्रिएट  करने को

 हो  जाते  लेकिन  ऐसे  भ्रांतियों  को  श्राप  उन  जगहों  को  देनें  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  ।

 इसी  तरह  से  तृतीय  श्रेणी  के  प्रमोशन्स  )  का  सवाल है  ।  रेगुलर  चैनल्स  से  केसेज

 प्रणाली  से  मामले  )  ard  हर  एक  डिपार्टमेंट  से  शिकायतें  होती  लेकिन  उन  को  पब्लिक

 इसके सर्विस  कमीशन  या  विजिलेंस  भ्राफीसर  का  डील  करना  मुश्किल  होता  है  ।

 लिए  एक  स्त्रटिनाइजिंग कमेटी  होनी  चाहिए  जिसमें  कुछ
 दाह  )  भी  हों  ।  उसका  वेतनमान  भी  कोई  नानभझ्राफि  शल  होना  चाहिए  ताकि  तृतीय

 श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  स्टेट  ate  केन्द्र  की  स्थिति  सुधर  सके  ।

 में  मध्य  प्रशा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  मध्य  प्रदेश  एक  बहुत  बड़ा  प्रदेश  है  ।

 देश  में  क्षेत्रफल  के  ware  द्वितीय  कौर  जनसंख्या  के  च्  पांचवां  स्थान  उस  का  है  ।  भिंड  और

 मोरैना  का  नाम  देश  के  सब  लोग  जानते  वह  डाक् ओं  का  मशहूर  क्षेत्र  है  ।  वहां  डाकू  कां  से  नभ७

 हमारे  माननीय  गृह-मंत्री  जो  उत्तर  प्रदेश  से  ord  हैं  जानते  होंगे  कि  यह  उत्तर  के  झ्रागरा

 शर  इटावा  जिलों  की  देन  है  ।  कहा  जाता  कि  वह  किसी  समय  बड़े  भ्रच्छे  राजपुत  जमींदार

 शर  बड़े  ऊंचे  खान्दान  के  हैं  ।  में  सुनता  हूं  कि  इस  वर्ष  शायद  हम  ने  अपराधों के  सम्बन्ध  में  कुछ

 इम्प्रूवमेंट  )  किया  लेकिन  भिंड  मोरैना  के  इलाके  सागर  के  इलाके  में  और  दमोह  के

 इलाके  में  अरब  भी  डाकुओं  का  साम्राज्य  है  ।  दिन  में  हमारा  राज्य  होता  है  पर  रात्रि  में  या  न

 हो  जाने  पर  कौर  जंगलों  में  उन  का  ही  राज्य  रहता  है  ।  डाकू  मान  सिंह  के  मर  जाने  के  बाद  भी  सुरत

 मूरत  सिंह  देवी  सिंह  जैसे  डाक्  वहां  अब  भी  विद्यमान  उन  को  समाप्त  नहीं  किया

 गया

 में  मध्य  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  केन्द्रीय  सरकार  की

 मध्य  प्रदेश  के  अन्दर  केन्द्रीय  शासन  इस  बात  के  लिए  जवाबदेह  है  कि  नागपुर जैसी  कैपिटल

 होतें  ग्वालियर  जैसी  कैपिटल  के  होते  हमने  भोपाल  को  राजधानी  बनाया  है
 ।

 भोपाल  की  हालत  वहू  रायपुर  जैसा  एक  नगण्य  शहर  चंडीगढ़ राजधानी

 बनाने  के  लिए
 १६

 करोड़  रुपए  दिए  गए
 |

 जिस  समय  हमारे  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  भोपाल  में  जाए  थे
 तो

 उन्होंने  कहा  था  कि  में  चाहता  हूं  कि  भोपाल  द्वितीय  नम्बर  का  चंडीगढ़  बने  ।.  लेकिन  भोपाल

 के  लिए  क्या  gar  ?
 भोपाल  में  ग्राम  तृतीय  झर  चतुथे  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  निवास  के  लिए  कोई

 स्थान  नहीं  है  ।  मध्य  में  तीन-तीन सालों  से  कमंचारियों को  वेतन  नहीं  मिला  है  ।  लेकिन

 मध्य  प्रदेश  के  लिए  यहां  बोले  कौन  ?  उन  की  परवाह  किस  को  है  ?  सब  जगहों  के  एम  ०  पी ०



 Qe  अगस्त  ae OC)  अवदानों  की  ATT  BGR

 सदस्य  )  wat  अपने  यहां  के  लिए  बोलते  लेकिन  मैं  किसी  भी  राज्य  मध्य  प्रदेश  के  एम
 ०  पी०

 को  बोलते  हुए  प्र  आ  यहां  के  लोगों  के  लिए  झावाज  उठाते  हुए  नहीं  देखता  |

 हमारे  लिए  एक  दुर्भाग्य  का  विषय  है  |  न सन  PeXo  न  सन  PEXQ  में  श्र न  ही

 सन्  १९५७  में  मध्य  प्रदेश  का  कोई  व्यक्ति  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  में  पालियामेंटरी  सेक्रेटरी

 न  डिप्टी  मिनिस्टर  न  स्टेट  मिनिस्टर  ga  न

 कैबिनेट  )  मिनिस्टर gar  ।  कया  मध्य  प्रदेश  के  लोग  इतने  निकम्मे  हें  कि  वहां  का  कोई

 व्यक्ति  यहां  मिनिस्टर  न  बन  सके  ।  बम्बई  के  लोग  हो  सकते  उड़ीसा  के  लोग  हो  सकते

 के  लोग  हो  सकते  लेकिन  एक  मध्य  प्रदेश  के  ही  आदमी  कौंसिल  are  मिनिस्टर्स  में  नहीं  हो  सकते  ।

 इस  सम्बन्ध में  में  अपने  केन्द्र  गृह  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  की  कौर  वे  ज्यादा  ध्यान

 दें  ताकि  मध्य  प्रदेश  की  विशेष  नुमाइन्दगी  हो  सके  ।

 में  दो  विषयों  पर  कौर  कुछ  कहना  चाहता  fro  श्रीदेवी  ने  अ्रपनी  रिपोर्ट  में  कहा  कि  देश

 में एक  इंस्टिट्यूट  ग्राफ  पब्लिक  ऐडमिनिस्ट्रेशन  प्रशासन  प्रतिष्ठान  )  कायम  किया  जाय  तो  बहुत

 ही  अच्छा  होगा  ।  देश  के  विभिन्न  राज्यों  श्र  केन्द्र  के  सभी  मंत्रालयों  में  जो  बड़े-बड़े  झ्राफिसर्स

 मिनिस्टर्स  राज्यों  के  अधिकारी  कौर  मिनिस्टर्स  उनका  एक  फोरम  जहां सब  मिल

 कर  बैठे  श्र  अपने  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान करें  ।  तभी  देव  में  युनिफामिटी  झा

 सकती  है  ।  यूनिवर्सिटी  स्टेज  के  पर  भी  एक  फोरम  होना  चाहिए  |

 इसी  तरह  से  में  बड़े  श्राफिससे  की  तनख्वाहों  को  लेना  चाहता  हूं  ।  राज  देखने  में  है
 कि  राज्य  में  कौर  केन्द्रीय  सरकार  में  भी  बहुत  से  बड़े-बड़े  आफिस से  हैं  जो  बड़ी-बड़ी  तन्ख्वाहें  लेते  हैं  ।

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  दूसरे  मिनिस्टर  तो  २२००  रु०  में  गुजर  करते  लेकिन  बड़े-बड़े  ग्राफिक्स

 हैं  जो  तीन-तीन  चार-चार  हज़ार  रुपए  लेते  हैं  ।  यह  तो  हमारे  देश  का  नैतिक  स्तर  है  कि  जब

 बड़े-बड़े  इतनी  तन्ख्वाहें  पाते  हूं  तब  हमारे  यहां  तृतीय  चतुर्थ  श्रेणी  के  लोग  YY  अर ६० ६०
 रु०  पात हूं  ।  इस  से  लोगों  में  भेद  बढ़ता  एक  तरह  की  लेंड लाई  टैलेंट

 किसान  )  की  भावना  पदा  होती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  भावना  को  ठीक  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 शासन  राज्य  शासनों  के  जितने  बड़े  पदाधिकारी  हैं  उन  की  न्यूनतम  तन्ख्वाहें  बांध  दी  जाएं  |

 दो  या  ढाई  हजार  से  ज्यादा  किसी  को  न  मिले  ।  हमारे  गर्म  मिनिस्टर  से  ज्यादा  तन्ख्वाह  किसी

 की  नहीं  होनी  चाहिए  ।  तभी  हम  देना  में  एक  सुन्दर  नैतिक  स्तर  पदा  कर  सकते  हैं  ।  इस  चीज़

 को  यहां  पर  कई  बार  दोहराया  गया  पर  न  जाने  हमारे  गह  मंत्री  और  हमारा  शासन  क्यों  इस  को  स्वीकार

 नहीं  करता  ।  हमारे  होम  मिनिस्टर  जब  ढाई  हजार  रुपए  में  रह  सकते  मंत्री  रह  सकते  एम
 ०  पी ०

 रह  सकते  तब  क्यों  हमारे  बड़े  बड़े  प्रोफ़ेसर  इतनी  तन्ख्वाह  में  नहीं  रह  सकते
 ?

 मैंने  देखा  है  कि  बड़े-बड़े पब्लिक  स्कूल्स  में  मेरिट  स्कालरशिप  )  के  लिए  बड़े-बड़े

 अफसरों  कलाम  ह्  प्रवेश  पा  सकते  हैं  ।  तय  आर  चत थ  श्री  क  तमंचा  रियों  के  लोगों  को  उस

 में  जानें  का  नहीं  मिलता  है  ।  इन  स्कूलों  का  जीवन  बड़ा  खर्चीला  होता है  इसलिए  बड़े-बड़े ही
 आदमी  wd  बच्चों  को  भेज  सकते हें  शौर  नतीजा  यह  होता  है  कि  अफसरों  की  जगह  अफसरों

 लड़के  ही  ले  पाते  हैं  ।  एजुकेशनल  इंस्टीट्यूशन्स में  गरी  ब  झ्रादमियों  के  लड़के  नहीं
 एम०  पी०

 के  लड़के नहीं  fa  बड़े  के  लड़के  पढ़ते  हैं  ।  में

 जानता  हूँ
 कि  जीतने  भी  टेक्निकल

 एजुकेशन के  इंस्टीट्यूशन्स  पब्लिक  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  इंस्टीट्यूशन  उन  का  फायदा गरीब  लोग

 तभी  उठा  सकते  हैं  जब  कि  बड़े  ग्रा  फिस्स  की  तनख़्वाहों  को  हम  कम  करें  और  एक  नैतिक  स्तर  भी  हम

 तभी  पैदा  कर  सकते  हैं
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 चो  नाता  पाटिल  :.  सरकार  ने  मराठी  श्र  गुजराती  भाषा-भाषी पों
 के  प्रति

 गम्भीर  अन्याय  किया  है

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  "EQ  में  भाषा वार  प्रान्तों  के  सिद्धान्त  को  अपनाया था  ।  PERE

 की  बेलगांव  कांग्रेस  में  उसका  प्रस्ताव  सर्वसम्मति  से  स्वीकृत  हश्र  था  |  कांग्रेस  नें  ५  Pevy

 के  निर्वाचन  सम्बन्धी  घोषणापत्र  में  भी  इसका  वचन  दोहराया  था  ।

 are  भारत  में  अधिकांश  प्रांत  भाषा  के  झ्राधार
 एस

 बना  दिये  गये  लेकिन  संयुक्त

 राष्ट्र  और  महागुजरात  की  ही  समस्या  का  हल  नहीं  किया  गया  है  ।

 संयुक्त  महाराष्ट्र  के  निर्माण  में  बम्बई  तगर  ही  एक  प्रवचन  बन  रहा  हूं  ।  बहुंत  १२

 @e¥s  को  प्रकाशित  घर  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  राज्यों  के  से  बहुत  पहले

 यह  राय  व्यक्त  की  गई  थी  कि  बम्बई  को  संयुक्त  महाराष्ट्र  में  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहिये  ।  x

 १९४९  को  कांग्रेस  के  बड़े-बड़े  नेताओं  आयोग  के  प्रतिवेदन में  भी  ऐसी  ही  सिफारिश

 की  गई  थी  |  यदि ब  बई  संयुक्त  महाराष्ट्र  का  अ्रविभाज्य  तो  संयुक्त  महाराष्ट्र  और

 महा गुजरात  की  स्थापना  बहुत  पहले  ही  हो  जाती  ।  मराठी  भाषा-भाषियों को  भाषीय  राज्य  में

 रखनें  का  कोई  भी  भ्रौचित्य  नहीं

 हम  लगाये  थे  कि  कांग्रेस  अपने  ३०  वर्षों  पुराने  वचनों  को  निभायेगी  ।  देश  के

 स्वतंत्र  होते  ही  कांग्रेस  ने  झपना  मत  बदल  दिया  ।  केवल  एक  मराठी  भाषा-भाषी  ही  क्यों  इस  प्रयास

 के  शिकार  बनाये  गये

 इसीलिये  मराठी  भाषा-भाषियों  ने  बम्बई  नगर  के  साथ  संयुक्त  महाराष्ट्र  की  स्थापना  के  लिये
 एक  शान्तिपूर्ण  शर  लोकतांत्रिक संघर्ष  छेड़ा  था  इसी  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  ने  १६

 ZENG  ७, क्रो  रेडियो  पर  घोषणा  की  थी  कि  बम्बई  को  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  किया  जायेगा  |  साथ ही

 संयुक्त  महाराष्ट्र  आन्दोलन  के  कुछ  नेताओं  को  नज़रबन्दी कर  लिया  गया  था  |  आन्दोलन का  दमन

 करने  की  कोशिश  की  जनता  पर  गोलियां  चलाई  लेकिन  उससे  आन्दोलन  भी  भड़क

 उठा  |  १७  से  २३  जनवरी  तक  बड़ा  ही  दुराशय पूर्ण  शर  भंयकर  दमन  था  ।

 उसका  उद्देश्य  था  मराठी-भाषा-भाषियों को  घुटने  टेकने  के  लिये  विवाद  करना  |

 ये  वीभत्स  कृत्य  बदले  की  भावना  से  किये  थे  ।  सौ  से  अधिक  व्यक्ति  इसके  फलस्वरूप  मृत्यु  के  शिकार

 बने थे  इसकी  न्यायिक  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 मराठी  श्र  गुजराती  भाषा-भाषियों  के  बीच  झगड़े  का  बहाना  लेकर  सरकार  ने  संयुक्त  महाराष्ट्र

 की  उचित  मांग  को  ठुकरा  दिया  था  ।  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  भी  यहीं  चाल  चलता  था  ।  में  पूछता

 हूं  कि  इस  झगड़े  का  दायित्व  किस  पर  उसे  कांग्रेस  सरकार  ने  ही  उत्तेजना  दी  है
 ।

 हम  से  कहा  जाता  है  कि  भाषावार  श्राधार  पर  का  गठन  करने  से  देश  में  पृथकत्व  की

 भावना पैदा  होती  है  ।  लेकिन १३  अन्य  भाषावार  राज्यों  के  निर्माण से  तो  पृथकत्व की  भावना  पैदा

 नहीं  हुई

 wa  भी
 बम्बई  समेत  संयुक्त  महाराष्ट्र  की  स्थापना  की  मांग

 को
 माना

 जा
 सकता  है  ।  यदि

 सरकार  यह  मांग  नहीं  माने  तो  हमें विवश  हो  कर  फिर  एक  शान्तिपूर्ण  संघर्ष
 छेड़ना  पड़ेगा  |

 क

 मूल  अंग्रेजी में
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 महाराष्ट्र  की  जनता  ने  बम्बई  बेलगांव  सहित  संयुक्त  महाराष्ट्र  की  स्थापना
 के

 लिय
 रकत  बहाया  है  |  हम  यह  आन्दोलन  चलाते  दोभाषिये राज्य  को  स्वीकार
 करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  बात  मैं  माननीय  सदस्य  के  लिये  कौर  बाकी  हाउस  के  लिये  भी  कह  देना

 चाहता हूं  ।  जब  कोई  माननीय  सदस्य  भाषा  में  बोलते  हैं  जो  कि  हिन्दी  ate  अंग्रेजी  से  झलाहिदा

 होती  है  तो  वे  भाषण  का  तर्जुमा  भ्रंग्रेजी  में  यहां  देते  हैं  जो  कि  डिबेट्स  में  शामिल

 हो  जाता है  ।  अरब  माननीय  सदस्य  बाहर  जा  कर  प्रेस  को  यह  दूसरी  जगह  ब्यान  दें  कि  उन्होंने

 हाउस  में  यह  बोला  तो  उनके  ऊपर  उस  तर्जुमे  की  पाबन्दी  उनका  वह  बयान उस  तर्जुमे के

 मुताबिक  होना  चाहिये  |  नगर  उन्होंने  यहां  श्रपनी  भाषा  में  बोलते  हुए  कोई  शब्द  इससे  बाहर  के  कहे

 हों  या  इससे  ज्यादा कहे  हों  तो  उन  दादों  को  पब्लिसिटी (  )  नहीं  मिलनी  उनको

 उसके  बाहर  नहीं  जाना  चाहिये  ।  उनके  ऊपर  उस  बयान  की  पाबन्दी  है  जिसका  उन्होंने  दिया
 @  |  इस  बात  का  उनको  लिहाज  रखना  होगा  ।

 fat  go  to  पटेल  निर्वाचन  के  परिणाम  से  स्पष्ट  है  कि  न  तो  महाराष्ट्र  शर

 ने  गुजरात  को  ही  जनता  बम्बई  के  fig  से  प्रसन्न  है
 ।

 कांग्रेस  ने  गजरात  में  वोट  लेने  के  लिये  पंजीवादी  तरीके  थे  ।  ster कांग्रेस  ने

 बड़ौदा  के  महाराजा  की  शरण  ली

 निर्वाचन  के  लिये  कांग्रेसी  मंत्रियों  कौर  सरकारी  अधिकारियों  ने  दौरे  किये  थे  इसलिये  हमें

 सीटें मिल  पाई  लेकिन  इसका  ae  यह  नहीं  है  कि  गुजरात  की  जनता  महागुजरात  नहीं
 चाहती ।

 में  तो  एक  सीधा  सा  प्रश्न  पूछता  हूं  ।  क्या  मराठी  गुजराती  भाषा-भाषियों  को  उनकी

 |  के  विरुद्ध  एक  राज्य  में  रखने  से  राष्ट्र  का  भला  हो  सकेगा
 ?

 कांग्रेस  शर  केन्द्रीय  सरकार  ने  पहले  निर्णय  कर  दिया  था  कि  बम्बई  का  एक  राज्य  बनाया
 जायगी ॥  उसे  कार्यान्वित क्यों  नहीं  किया  यह  सरकार  की  ही  कमजोरी  का  फल

 सरकार  की  कमजोरी  का  दण्ड  गुजरात  शर  महाराष्ट्र  की  जनता  पर  न  थोपा  जाये  |

 बम्बई  की  समस्या  को  हल  करने  का  दायित्व  केन्द्रीय  सरकार  श्र  कांग्रेस  पार्टी  पर  ही  है  ।

 यदि  सरकार  महागज रात  जनता  परिषद्  भ्र  संयुक्त  महाराष्ट्र  समिति  के  परस्पर  समझौते  से  किये

 गये  निर्णय  को  मानने  पर  तैयार  तो  हम  साथ  बैठकर  निर्णय  कर  सकते  क्या  सरकार  उसे

 स्वीकार  हम  तो  इसके  लिये  तेयार  हैं
 ?

 सरकार  को  हर  बार  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  गुजरात  की  जनता  बम्बई  के  महाराष्ट्र  में  मिलाने

 के  विरुद्ध है  ।  यदि  केवल  यही  एक  तो  बम्बई  को  महाराष्ट्र  में  मिला  दीजिये  |  बाप

 अपना  शासन  रखने  के  लिये  दोनों  में  फट  पेदा  न  कीजिये  |

 दोनों  को  इस  प्रकार  एक  साथ  रख  देने  का  फल  यह  हुसना  है  कि  इस  एक  दो  भाषीय  राज्य  में  ही

 सौराष्ट्र  और  हैदाराबाद  aris  की  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  विधियां  प्रचलित हैं  ।

 इससे  राज्य का  प्रशासन
 सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  सकता

 ।  वहां  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्रकार  के
 विधान मं और  कराधान

 मौजूद  et

 faa  dist  में
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 To  र०

 में  इससे  सहमत  नहीं  हू  कि  भाषावार  sare  पर  राज्यों  के  निर्माण  से  देश  को  हानि  होगी  ।

 गांधी  जी  भी  भाषावार  झ्राघार  को  मानते  थ े।

 बम्बई  की  समस्या  को  कौर  प्रतीक  पेचीदा  केन्द्रीय  सरकार  ने  ही  बनाया  है  ।  दमन के  कारण

 समस्या  कौर  भी  उलझ  गई

 महागुजरात  परिषद्  को  चुनाव  में  हराने  के  लिये  नजरबन्दी  कानून  का  दुरूपयोग  किया  गया

 उसके  कार्यकर्त्ता  पर  जनता  को  हिंसा  के  लियें  भड़काने  के  आरोप  लगाये  थे

 चुनाव  के  समय  अध्यापकों  प्रौढ़  सरका  री  कर्मचारियों से  भी  कांग्रेस  के  पक्ष  में  काम  कराया गया
 था  |  इस  समस्या  का  हल  करना  आवश्यक  नहीं  तो  दोनों जनता  के  बीच  यह  art  कभी  भी

 भड़क  सकती

 श्री  हेमा  :  मुझ  से  पहले  के  दोनों  वक्तव्यों  नें  यह  बात  ध्यान  में  नहीं  रखी

 है  कि  उस  समय  सरकार  के  सामने  इसके  सम्बंध  में  विभिन्न  प्रस्ताव  रखे  गये  थे  ।  उन  सभी  पर  चर्चा

 करनें  के  सभा  ने  महसुस  किया  था  कि  मामले  में  गतिरोध  पैदा  हो  गया  है  ।  ae  विभिन्न दलों
 के  २००  सदस्यों  ने  ही  यह  सुत्र  तैयार  किया  था  प्रौढ़  सभा  उससे  सहमत  हो  गई  थी  |

 इसलिये  यह  निर्णय  सरकार  ने  नहीं  किया  था  ।  बहुत  सारे  सदस्यों  ने  उनकी  एक  भारी

 सख्या  ने  गहरे  चिन्तन  के  बाद  ही  यह  सुत्र  निकाला  था  ।  उस
 निर्णय

 का
 दायित्व  समूची

 सभा  पर  ही  यह  सभा  समूचे  देश  की  प्रतिनिधि

 मुझसे  पहले  वक्ता  ने  कहा  था  कि  बम्बई  को  महाराष्ट्र  में  मिला  देने  पर  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं

 ra  उन्हें  बम्बई  के  पनाह  या  उसके  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  होने  पर  भी  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  है  ।

 वें  चाहते  हैँ  कि  गुजरात  एक  अलग  राज्य  रहे  ।  समूचे  देश  की  इच्छा  यही  है  कि  वे  एक  दोभाषीयਂ

 राज्य में

 माननीय  सदस्य  नें  सभा  में  यह  निर्णय  aaa  व्यक्तिगत  हितों  से  ऊपर  उठकर  ही  किया  था  ।

 यह  समूचे  देश  का  मसला  है  ।  उन्हें  चाहिये  यह  कि  वे  इस  समूची  सभा  को  अपने  दृष्टिकोण  से  सहमत

 बना
 प्रौढ़

 सभा  में  अरपना  बहुमत  बना  लें  ।  तभी  यह  निर्णय  बदला  जा  सकता  है  ।

 निर्णय  समूचे  देश  का  इसलिये  उसका  परीक्षण  करना  आवश्यक  है  |

 विभिन्न  संगठनों  और  व्यक्तियों  ने  अपनी  अपनी  योजनायें  रखी  थीं  ।  संसद्  के

 निर्णय  के  शीघ्र  बाद  ही  चुनाव  श्री  गये  थे  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  शरापना  भाषण  जारी  रखे ं।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  से  नये  रेलवे  महा खंड  का  निर्माण

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अब  सभा  प्रा  घंटे  की  चर्चा  आरम्भ  करेगी

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  कुछ  दिनों  से  यह  चर्चा
 चल  रही

 थी  कि  नार्थ  ईस्टर्न  रेलवे  कद
 एसा  Ivete  शोर

 ए  आसाम ज़ोन  बनाया
 —______-__———

 tra  अंग्रेजी  में



 १४  १९४७  पूर्वोत्तर  tag  में  से  नपे  रेलवे  ३८२७

 महाखंड  का  निर्माण

 लेकिन इस  का  कोई  भी  विस्तारपूर्वक  विवरण  अभी  प्रकाशित  नहीं  ger  ।  इस  लिये  इस  संबंध  में

 तरह  तरह  की  अटकलबाज़ियां  हो  रही  उस  दिन  रेलवे  के  अनुदानों  की  मांग  के  समय  मंत्री

 महोदय  ने  घोषणा  की  कि  एक  झा साम  जोन  बनने  जा  रहा  जिस  का  केन्द्र  मे

 होगा  ।  लेकिन  उस  समय  यह  नहीं  बताया  गया  था  कि  उस  का  विस्तार  कहां  तक  होगा  ।  तारांकित

 संख्या  २९३  के  उत्तर में  नाच  (  )  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  इसका  विस्तार  बरौनी  तक

 जायगा  ।  इससे  बिहार  में  बड़ी  हलचल  मची  ।  बिहार  खास  तौर  से  नार्थ  बिहार  शासन  की

 झोर  से  सदा  उपेक्षित  रहा  जब  जब  कोई  ऐसा  मामला  तो  बिहार की  पब्लिक

 श्रोपीनियन  का  या  बिहार  सरकार  के  का  कोई  भी  ख्याल  नहीं  कियां  गया

 जिस  रेलवे  का  जोनल  सिस्टम  प्रणाली  )  बन  रहा  उस  गोरखपुर  नाथे

 ईस्टर्न  रेलवे  का  केन्द्र  बनाया  या  कलकत्ता  बनाया  इस  संबंध  में  यू०  पी०  शौर

 बंगाल  के  चीफ़  मिनिस्टरों में  बड़ी  लड़ाई  चली  पोलिटिकल  ग्राउंड

 पर  कलकत्ता  को  केन्द्र  बनाया  जाने  वाला  लेकिन  प्रीत  में  गोरखपुर  को  ही  बनाया

 उस  के  बाद  जब  क्लेम  सैक्शन  की  बात  तो  उस  को  कलकत्ता  में  रखने

 का  विचार  किया  लेकिन  बहुत  विरोध  के  बाद  उस  को  गोरखपुर में  रखा  जब  ईस्ट्रन

 रेलवे  को  दो  भागों  में  विभक्त  किया  तो  यह  उचित  था  कि  बिहार  में  ही--झोर खास  तौर  से

 पटना  उस  का  हैडक्वाटर रखा जाता । श्रगर माइलेज रखा  जाता  ।  नगर  माइलेज  के  की  दृष्टि  से  देखा

 या  केन्द्र  का  हिसाब  लगाया  तो  यही  उचित  था  कि  पटना  में  केन्द्र  लेकिन  उस

 भी  बिहार  की  उपेक्षा  की  गई  ।  कारण  यह  है  कि  बिहार  एक  शांतिप्रिय  प्रदेश  है  शर  वह

 गांधी  जी  के  रास्ते  पर  चलता  है  कौर  बहुत  चीं-चपड़  करना  नहीं  जानता  ह्  wrest  देखा  होगा

 कि  तेल  का  कारखाना  बरौनी  में  या  ate  कहीं  इस  संबंध  में  बिहार  ने  कोई  डिमांड  (  मांग  )

 पेश  नहीं  की  न  ही  उसे  इस  संबंध  में  कोई  है  ।  एक्सपर्ट्स  की  राय पर  ही

 यह  तय  किया  गया  कि  उस  को  बरौनी  में  बनाया  लेकिन  बाद  में  उस  के  विरुद्ध  एक  झ्रांदोलन

 शरू  कर  दिया  गया  ।  हमें  इस  बात  की  जरूरत  नहीं  है  कि  सब  चीजें  बिहार  में  ही  रखी  लेकिन

 बिहार की  कास्ट  )  उस  की  उपेक्षा  र  हानि  कर  के  कोई  कार्य  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 दूसरे  प्रदेशों  में  अच्छी-भ्रमणी योजनायें  बनाई  अच्छे  अच्छे  कार्य  किये  हमें उस  में  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  ।  रिसाव  के  लिये  wert  रेलवे  क्षेत्र  उस  का  केन्द्र  पांडू  हो  या  सिलीगुड़ी  हमें

 इससे  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  हमारा  कहना  तो  यह  है  कि  इस  प्रकार  के  मामले  पोलिटिकल  थ्

 पर--राजनीतिक दृष्टिकोण  से--तय  नहीं  किये  जाने  चाहियें  ।  श्राप  इस  WaT  को  इस  दृष्टि

 से  देखें  कि  इस  क्षेत्र  को  या  केन्द्र  को  कहां  रखना  उचित  ताकि  उस  की  व्यवस्था  सुचारु रूप  से  चल  सके

 तो  इसमें  बिहार  को  कोई  उच्च  नहीं  होगा  शर  न  ही  किसी  को  उज्  होना  मेरी  राय  में  तो  नया

 क्षेत्र  बनाना  ही  नहीं  चाहिये था  ,  क्योंकि जिस  रीग्रुपिंग  तो  वह  इस

 बिना  पर  हुई  कि  खर्चे  कम  एक  कम्पैक्ट  एरिया  जिसके  seas  में  सुविधा  होगी  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  नाथे  ई्स्ट््न  रेलवे  का  नाम  पहले  झरो
 ०  टी ०  अ्ार्०  रेलवे  था  शर  वह  बी०  एन०

 डब्ल्यु०  रेलवे  का  एक  हिस्सा  जिस का  लोगों  ने  एक  ही  नाम  रख  छोड़ा  था--अर्थात् बी  ०

 के  लिये  एन०  के  लिये  नालायक  कौर  डब्ल्यु  के  लिये  वाहियात  ।  इस  नामकरण  से  अन्दाज़ा

 लगाया  जा  सकता  है  कि  वह  रेलवे  कितनी  खराब  रही  होगी  नाथे  बिहार के
 लोगों को  उससे  कितनी  सुविधा  होती  होगी

 ।
 नाथे  बिहार  एक  बाटल-तक

 हैं  ।  वहां  पर  जीवन-सुविधा  की  हर  एक  वस्तु  बड़ी
 मुश्किल  से  मिलती  है  कौर  बहुत  महंगे  दामों  पर

 मिलती  है  ।
 साउथ  )  बिहार  में  सीमेंट  का  दाम  पांच  रुपये

 तो
 नार्थ  बिहार  में  छः  रुपये

 साउथ  बिहार  में  कोयले  का  भाव  एक  रुपया  तो  नाथे  बिहार  में  डेढ़  रुपया  है  ।  वहां  पर  ट्रांस्पोर्ट

 की  बड़ी  दिक्कत  gat  यात्रियों की  सुविधा  की
 कोई  चीज  वहां  उपलब्ध  नहीं

 144
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 महा खंड  का  निर्माण

 पिंडित  हा  ना०

 जब  मेंने  कहा  कि  दस  वर्ष  के  बाद  भ  '  नार्थ  ईस्ट्रन  रेलवे  कौर खास  तौर  पर  नाथे  बिहार  के  क्षेत्र में

 रेलवे  की  सुविधायें उतनी  उन्नत  न  हो  जितनी  कि  कौर  में  तो  रेलवे  मिनिस्टर

 महोदय  ने  इस  बात  को  कबूल  किया  प्रौढ़  कहा  कि  वह  इस  बारे  में  प्रयत्न  करेंगे  ।  हम  लोगों  को  आशा

 थी  कि  मुकदमा  पुल  बनने  के  बाद  कुछ  दिक्कत  दूर  हो  लेकिन  मालूम  होता  हे  कि  नाथे  बिहार

 के  भाग्य  में  यह  सुविधा  नहीं  है  ।  मुकामा  का  प्रशासन  पांडू  से  किया  लेकिन  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  भ्रच्छे  दिनों  में  भी  मुकदमा  से  पांडू  भराने  जाने  में  तीन  दिन  लगेंगे  नगर  बरसात

 हो  गई  शर  लाइन  ढह  तो  एक  हफ्ता  कग  जायगा  ।  यद्यपि  क्षेत्रीय  प्रशासन इस  बिना  (  )

 पर  gar था  कि  इकानोमी (  )  कम्पेक्टनेंस  होगी  ate  प्रशासन  में  सुविधा  होगी
 लेकिन  wa  प्  रिजन  के  बनने  से  सब  कुछ  समाप्त  हो  रहा  है  |  कम्पेक्टनेस (  )

 टूट  रही  हैं  ।  प्रशासन  में  जो  सुविधा  वह  भी  खत्म  हो  रही  हैं  जो  बचें  कम  वह

 अधिक  बढ़  जायगा  ।  हम  तो  यह  देख  रहे  हें  कि  रेलवे  सें  बराबर  एक्सपैरिमेंट  )  करते

 एक  दफ़ा  क्लासीफिकेशन  )  का  एक्सपेरिमेंट  हुआ  था  सैकंड  क्लास

 स्पैदाल  सैकंड  क्लास  वगैरह  बनाये  गये  उसमें  खर्चा  प्रा मदनी  घटी  फिर  उस  व्यवस्था

 को  खत्म  कर  दिया  फिर  हीग्रुपिंग ष्ष्  earl  सिस्टम  लागू  किया  उसको  तोड़  कर  feta

 ज़नल  डिस्ट्रिकट  सिस्टम  लागू  कर  दिया  गया  ।  हमारा  कहना  तो  यह  है  कि  ज  में  एक  पुरा
 डिस्टर्ब बना  डिविजन  बना  डिप्टी  जेनरल  मेनेजर  बना  उसको

 डेलीगेट  प्रत्यायोजित  )  कर  दीजिये  ।  जो  चाहे  कर  लेकिन  बिहार  को  टुकड़ों  में  बांट
 देन ेका  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  बिहार  में  चार  रेलवेज  हो  जायेंगी--ईस्ट्रन  रेलवे  पूर्वी

 )  नाथे  ईस्ट्रन  रेलवे  नादने  रेलवे  रेलवे  )  प्रौर  रेलवे  मान

 लीजिये कि  बरौनी के  लोगों  को  टाटानगर  से  कोई  सामान  मंगाना  हे  भ्र ौर  वह  रास्ते  में  कहीं  गम  हो
 तो  उन  लोगों  को  उस  सामान  के  लिये  या  उसके  काम्पैंसेशन  )  के  लिये  चार  रेलवे

 से  लिखा-पढ़ी  करनी  पड़ेगी  ।  एक  क्षेत्र  होने  से  यातायात  में  सुविधा  होती  है  ।  भ्रमर  प्रांत  चार  क्षेत्रों

 में  बंट  तो  लोगों  को  कितनी  दिक्कत  होगी  ।  में  समझता  था  कि  जो  पहले  रेलवे  मंत्री थे

 वे  बिहार की  दिक्कत  को  नहीं  जानते  लेकिन  हमारे  वर्तमान  रेलवे  मंत्री  चूंकि  बिहार  के  हैं  ate

 वहू  दरभंगा गये  हुये  इसलिये  वह  नाथे  बिहार  की  दिक्कतों  को  शभ्रच्छी  तरह

 जानते  लेकिन न  मालूम  क्यों--शायद  वह  वहां  के  लोगों  का  दुर्भाग्य  है--जो  कोई भी  भ्राता

 हाउस  तरफ  उसका  ध्यान  नहीं  जाता  ्य  ने  पांडु को  बनाना  तो  बना  दीजिये ।  बिहार

 का  हिस्सा  गोरखपुर  से  इधर  १६००,  १७००  मील  रह  जाता  हैं  ।  उसको  ज़ोन  बना  दीजिये  |

 आपने पहले  छः  ज़ोन  बनाये  थे  और  फिर  सात  बना  दिये  ine  श्राठवां  ज़ोन  बनने  जा  रहा  है

 नगर  श्राप  नौ  ज्ञान  बना  तो  कोई  हानि  नहीं  हो  जायगी  |  श्राप  ने  ज़ोन  का  माइलेज

 पांच  छः  हजार  रखा  था  ।

 पंडित  ड्रा०  ना०  तिवारी  :  में  यह  कह  रहा  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  उखर  चाहते  हैं  तो  अरब  वह  स्पीच  खत्म

 कर  दें  ।

 पंडित  ato  ato  तिवारी  :  में  नौ  मिनट  तक  बोला  हूं  श्र  तीन  चार  मिनट
 में  खत्म  किये

 देता हूं  ।

 करीब  पांच  कौर  हजार  मील  के  बीच  में  उस  ज़ोन  का  एरिया  था  ।  लेकिन

 जब  ईस्टर्न  ज़ोन
 तो  उसका  २३००  मील  का  एरिया  है

 ।  जब  २३००  मील  के  एरिया

 के  लिये एक  ज़ोन  बना
 सकते हें  तो  १७-१८००  मील  के

 लिये  भी
 बना  दीजिये ह

 मूल  at
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 रेलवे  मंत्री  जग  जीवन  :  १७००  मील  कहां  पर  ?

 पंडित  go  Ato  तिवारी  :  गोरखपुर  से  लेकर  कटिहार  फकीरा ग्राम  तक  ।  यदि  arg  ऐसा

 नहीं  कर  सकते  तो  क्रम  से  फकीरा ग्राम  का  जो  स्थान  हूं  उसका  आप  गोरखपुर में  आने

 मुकामाघाट  कौर  बरौनी  को  भी  इसके  साथ  ही  साथ  गोरखपुर  में  खाने  दें  ।  यह  में  इसलिये कह  रहा

 हूं  कि  लोगों  को  इससे  सुविधा  होगी  |  इसके  साथ  ही  साथ  डिस्ट्रिक्ट  हेडक्वार्टर  को  श्राप  डिविज़नल

 aerated के  बराबर  की  पावर्ज  दे  दें  ।  दो  डिस्ट्रिकट  हेडक्वार्टर समस्तीपुर  सोनपुर  पहले

 गोरखपुर के  अधीन  पेशरौ  उनको  श्राप  पुरी  पुरी  पावर्स  देकर  अरपना  काम  सुविधाजनक  ढंग  से  चला

 सकते हैं  ।  जिस  तरह  से  श्रीराम  वाले  अधिक  खर्चा  करा  रहे  हें  उस  तरह  से  इसका  यह  मतलब

 नहीं  है  कि  में  भी  ara  अधिक  खर्चा  कराऊँ  ।  में  अ्रापका कोई अ्रधिक खर्चा कोई  प्रतीक  खर्चा  नहीं  चाहता  हुं  ।  लेकिन

 हमारी  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  नाथे  बिहार  की  सुविधा को  ध्यान  में  रखते  हुये  और  बिहार

 जो  तितर-बितर हो  गया  उसको  एक  साथ  बनाये  रखने  के  लिये  श्राप  ऐसा  करें  कि  की  रा ग्राम

 से  इधर  गोरखपुर  में  कराने  दें  तथा  बरौनी  कौर  मुकामाघाट  को  गोरखपुर  के  साथ  मिला  दें  श्र  सारे

 नाथे  बिहार  को  एक  साथ  रखें  जिससे  जो  वहां  पर  याताय  त  का  डिफॉल्ट  प्रॉब्लम  समस्या  )

 है  वह  आसानी  से  सुलझ सके  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  मेंने  माननीय  मंत्री  जी  के  पास  लिख  कर

 एक  पत्र  भी  भेजा  है  जिस  में  मेंने  उनसे  प्रार्थना  की  है  कि  यह  जो  ज़ोन  )  बनाया

 जा  रहा  है  भ्र  जो  हिस्सा  भ्राता  में  लिया  जा  रहा  है  ;  कौर  पूर्वोत्तर रेलवे  के  अवशेष भाग  में  जिस

 एरिया  को  रखा  जा  रहा  किस  २  एरिया  केम  कहां  रखा  इस  बारे में  उस

 एरिया के  जो  मेम्बर  पालियामेंट  उनसे  सलाह  मश्विरा  कर  लिया  जाये  कौर  किसी  ग्रिड  डिसिशन

 निर्णय  )  पर  पहुंचा  जाय  तो  भ्रच्छा  होगा  |  यहां  पर  बहस  के  लिये  बहुत  थोड़ा  समय

 रित  किया  गया  हे  att  इसमें  किसी  किस्म  का  हो  सकने  की  सम्भावना  बहुत  कम  हे  ।

 कार  झ्रापके हाथ  में  हें  और मेरी इतनी इतनी  ही  प्रार्थना है  कि  श्राप  जो  एफेक्टिड  प्रभावित  होने

 लोग  हैं  उन  सब  को  बुलाकर  कोई  ऐसा  हल  ढ  ढिये  जिससे  कि  सबको  सुविधा  हो  ।

 एक  हेडक्वार्टर  सोनपुर  में  है  श्र  दूसरा  जो  डिस्ट्रिकट  हैडक्वार्टर  है  वह  समस्तीपुर  में  हे  लेकिन

 हम  लोग जो  चम्पारन  जिले  के  हैं  जो  गरीब  झ्रादमी  हें  वे  मारे  जाते  हैं  ।  जो  मुजफ्फरपुर  हैं  वह

 बीच  में  पड़ता  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  हम  झ्रापको  बतला  देना  चाहता

 हूं  कि  मुजफ्फरपुर मेरा  जिला  नहीं  हैं  लेकिन  वह  बीच  में  ara  उसके  बारे  में  भी  कोई

 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  हम  चम्पारन  से  समस्तीपुर  दरभंगा  से  जाते  थे

 सोनपुर  से  झरा  सब  एक  जगह  a  जाते  थे  ।  डिविज़नल  कमिश्नर  का  हैडक्वाटर  तिरस्कृत

 में  उसको  श्राप  खत्म  कर  रहे  छपरा  वाले  चाहते  हूं  कि  सोनपुर  में  दरभंगा  ak

 मुजफ्फरपुर  वाले  चाहते  करें  कि  समस्तीपुर  में  लेकिन  जो  चम्पारन  वाले  हैं  वे  मारे

 में  चाहता  हूं  कि  डिविजनों वाली  जो  स्कीम  ह  वह  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  भी  कायम

 उसी  तरह  से  वहां  पर  भी  लागू हो  जिस  तरह  से  कौर  रेलों  पर  है  कौर  मुजफ्फरपुर में

 उसका  हैडक्वाटर  रहे  ।

 अब  में  एक  बात  पूर्वोत्तर  रेलवे की  सर्विस  कमिशन  के  बारे  में  कहना  चाहता

 हूं
 ।

 यह  कमिशन  इलाहाबाद  प्रौढ़  कलकत्ता में  भी  ।  लेकिन  हम  लोग जो  बिहार  वाले
 a  जिन  की  आबादी  करीब

 चार
 करोड़

 की  है  उनको  इनसे  कोई  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  कौर  वहां

 पर  आसानी से  नहीं  पहुंचा  जा  सकता  इस  बारे  में  में  चाहता  हूं  ary  ध्यान  दें  हमारी  मदद
 करें दिल्ली  भारत  का  often  है  कौर  जिस  तरह  से  यहां  पर  हर  प्रकार  की  सुविधायें  उपलब्ध  हूँ
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 विभूति

 उसी  तरह  से  जो  लोग  दूर  रहते  हें  उनको  भी  सब  प्रकार  की  सुविधायें  उपलब्ध  होनी  चाहिये ।  में

 मांग  करता  हूं  कि  एक  सर्विस  कमिशन  जोकि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  लिये  हो  उसक  '  स्थापना की  जाये

 कौर  उसकी  स्थापना  मुजफ्फरपुर में  हो  ।

 अन्त  में  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  डिविजनल  हैडक्वाटर  बने  वह  मुजपफरपुर  में

 बनें  प्र  कौन  एरिया  झा साम में  इसके  संबंध  में  मानतीय  मंत्री

 जी  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  उस  एरिया के  जो  एम०  पी०  हों  उनसे  सलाह  करके  अगर  किसी
 फैसले  पर  पहुंचा  जाये  तो  अच्छा  होगा  ।  हमें  देखना  चाहियें  कि  इधर  के  लोगों  को  तथा  उधर  के

 लोगों  को  कोई  दिक्कत  न  हो  ।
 कटिहार  यदि  are  में  चला  जाये  तो  हमें  है

 ।
 उसको  गोरखपुर  में

 रहना  चाहिये  ।

 श्री  त०  ब  विफल  राव  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  दो  महा खंडो ंमें  बांटने  का

 यह  निर्णय मई  १९४५७  में  किया  गया  लेकिन  इसमें  इतना  विलम्ब  क्यों

 इस  नये  महा खंड  के  मीलों  का  विस्तार  कुल
 २,००० मील  ही  जबकि  अन्य  महा खंडों

 का  विस्तार ६,०००  मील  तक  पहुंचता  पता  नहीं  इस  नये  महाखंड  के  निर्माण  का  निणंय  क्यों

 किया गया  है  ।  वह  wea  महा खंडों  से  मेल  नहीं  खायेगा  ।

 इस  नये  निमित  महा खंड  में  डिविजनल  प्रणाली  चालू  की  या  डिस्ट्रिकट  जिला

 प्रणाली
 ?

 प्राक्कलन  समिति  की  छोटे-छोटे  खंड  बनाने  की  दो  वर्ष  gg  की  सिफारिशें  aa  कि

 अ्रवस्था में  हूं  ?

 श्री  श्रीनारायण  दास  (  )  :  सरकार  ने  रेलवे  के  उन समु  का  यह  प्रश्न  फिर

 से  क्यों  उठाया  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  शाखाओं  में  बांटने का  निर्णय  क्यों  किया  गया  क्या

 इसमें  कठिनाई  नहीं  होगी
 ?

 क्या  इस  रेलवें  के  कमेंचारियों  का  स्थानान्तरण  नहीं  करना  पड़ेगा
 ?

 उससे  उन्हें  कठिनाई  नहीं  होगी  ?

 wa  सरकार  डिवीजन  बनाने  की  प्रणाली  के  पक्ष  में  है  या  पहले  की  भांति  डिस्ट्रिकट  बनाने

 के  पक्ष  में
 ?

 में  श्री  विभूति  मिश्र  के  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  क्षेत्र  विशेष  के  संसद्  विधान  मंडल

 के  सदस्यों  व्यापार  तथा  वाणिज्यिक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  से  मंत्रणा  की  जानी  चाहियें

 थी  ।  क्या  सरकार इसे  उचित नहीं  समझती  ?

 को  जगमोहन  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  ज्यादा  वक्त  नहीं  लूंगा  |  यह  बता  देना  आवश्यक  है
 कि  इस  निश्चय  पर  पहुंचने  की  जरूरत  किस  तरह  से  पैदा  ई  ।  जो  भ्रमजाल  नार्थ  ईस्टर्न  रेलवे  है

 इस  में  पहले  कई  एक  रेल्वे  थीं  |  पहले  का  टी'०  रेले  खेलने  थी  कौर  मदिरा  की  तरफ

 एक  छोटी  लाइन  थी  ।  इन  सब  को  सिला  कर  एक  क्षे  त्र  बनाया  गया  |  स  के  बाद  इस  का  काम  ठीक  से

 चल  सके  इसलिये  इस में  रीजनल  सिस्टम  भी  लाया  गया  कौर  कुछ  उपक्षेत्र  बनाये  गए  ।  एक  उपाय

 मुजफ्फरपुर  में  था  ।  लेकिन  यह  अनुभव  go  कि  इस  उपक्षेत्र  का  निर्माण  करने  के  बाद  भी  रेले
 का

 काम  जिस  दक्षता  के  साथ  होना  चाहिये  वैसा  नहीं  हो  रहा  था  ।  उस  के  बाद  डिवीजन  बनाने  का  भी  निर्णय

 किया
 गया

 लेकिन  arene की  area  एक  निराली  परिस्थिति  है  जिस  का  सम्बन्ध  fae  के
 साथ ही  नहीं  है  बल्कि  जिस  का  बरसर  सारे  देश  पर  पड़ता है  ।  श्रीराम  का  एक  स्ट्रेटेजिक  इम्पारटेंस

 महत्व  )  बन  गया  यह  आवश्यक  कि  श्रीराम  का  सम्बन्ध  देश  के  दूसरे  हिस्सों  के
 साथ

 ऐसा  बनाया  जाये  कि  अवश्यकता पड़ने पर पड़ने  पर  हम  प्रासाद  से  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  या  देश  के  zat

 हिस्सों
 र
 से

 रिसाव  में  तेजी  के  साथ  यातायात  का  प्रबन्ध  कर  सकें  ।  हम  चाहते  हैं  कि
 ऐसा  प्रबन्ध  हो  कि

 मूल  wat  q
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 यातायात में  कोई  रुकावट  न  हो  ।  झासाम  के  लोगों  की  जो  राजनीतिक  भावना  है  उस  का  स्थान  इस

 निर्णय  करने  में  गौण  है  ।  वह  मुख्यਂ  विषय  नहीं  हो  सकता  |  कौर  मैं  यह  साफ  कर  देना  चाहता  हूं  किं

 जो  मैं  नें  यह  निश्चय  किया  है  कि  उस  में  श्रीराम  की  राजनीतिक  भावना  का  ख्याल  नहीं  रखा  है  बल्कि
 देश  की  राजनीतिक  परिस्थिति  का  ध्यान  जरूर  रखा  है  र  किसी  भी  tat  का  विस्तार  कराने  में

 या  उसको  मजबूत  करने  में  यह  विचार  तो  हम  को  अपने  सामने  रखना  पड़  ला  है  कि  सारे  राष्ट्र  पर  इस

 का  क्या  पड़ता  यहਂ  देखा  गया  कि  हम  झ्रासाम  रेलवे को  सुदूर  नहीं  कर  सकते  मगर  असाम

 के  साथ  उस  रेलवे का  सीधा  सम्बन्ध न  जोड़ा  जाय  |  इसਂ  अन  भव  के ग्राधार पर यह सिद्ध पर  यह  सिद्ध  हुआ  कि  जब

 तक  ह्म  असाम  में  ही  उस  रेलवे  का  हैडक्वार्टर  नहीं  रखते  हैं  तब  तक  उस  काम  को  तेजी के  साथ

 नहीं  कर  सकते  |  इसलिये  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  हम  ने  यहਂ  निश्चय  wera  की  राजनीतिक

 भावना  के  कारण  नहीं  किया  है  ।  बल्कि  जब  मैं  ने  यह  निश्चय  किया  था  उसਂ  समय  वह  चीजਂ  हमारे

 सामने थी  ही  नहीं  ।

 एक  चीज  मैं  a  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जिस  वक्त  डिवीजनल  स्कीम  चल  रहीਂ  उस  वक्त
 जिन  जिन  जगहों  पर  उपक्षेत्रीय  दफ़्तर  खुलने  की  सम्भावना  थी  वहां  के  लोगों  को  तो  कुछ  प्रसन्नता

 लेकिन  मैं  ने  साथ  हीਂ  साथ  यह  भी  देखा  कि  उत्तर  प्रदेश  झर  बिहार  दोनों  स्थानों  में  जहां  से  डिस्ट्रिक्ट

 हटने  वाले  थे  वहां के  लोगों  में  काफी  बेचैनी  कौर  मूझ  से  पार्लियामेंट व ेके  सदस्यों ने  पौर  वहां  के  दूसरे

 बहुत  से  लोगों  नें  भी  atte  किया  कि  हमारे  यहां  से  डिस्ट्रिकट न  हटाये  जायें
 ।

 लेकिन
 डिवीजन

 कौर
 डिस्ट्रिकट  एक  साथ  नहीं  चल  सरकता  था  ।  इस  का  प्रभी  भी  कुछ  नजारा  सदन  में  माननीय  सदस्य  देख
 सकते  हैं  ।  दो-दो  श्री  डी०  एन०  तिवारी  बौर  श्री  विभूति  यहां  बैठे  पर  एक  मत  नद्दी

 हो  सकते  |  मैं  तो  हर  इस  बात  का  स्वागत  करता  हूं  कि  पालिधा  मेंट  के  सदस्य  मुझ  से  मिलें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां तो  सभी  पंडित हैं  ।
 श्री  जगजीवन  राम  :  लेकिन  ये  दोनों  arya  में  यह  निर्णय  नहीं  कर  पाते  कि  वह  सोनपुर  में  होता

 चाहिये  या  मुजफ्फरपुर  में  होना  चाहिये  ।  नगर  ये  दोनों  सदस्य  वापस में  निश्चय  कर  के  हमारे

 सामने  पेश  कर  दें  तो  हमारां  काम  श्रासान  हो  जायेगा  ।

 श्री  सिहासन  fag  :  वह  तो  गुजरात  और  महाराष्ट्र  जैसा  मामला  है  ।

 श्री  जा जीवन राम  :  मैं  श्राप  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  लोगों  को  काफी  परेशानो हो

 रही  है  कि  उत्तर  बिहार  का  कामर्स  ग्रोवर  इंडस्ट्री (  वाणिज्य  कौर  उद्योग  ) सब  कुछ  बरबाद

 हो  जायेंगा लेकिन  कैसे  हो  जायेगा यह  किसी  सदस्य  ने  नहीं  बतलाया  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 स्थिति क्या  यह  सोचना  कि  देश  के  किसी भी  प्रदेश में  केवल  किसी  एक  ही  रेलवे  चलना  यह

 हरसम्भव  श्राप  किसीਂ  भी  प्रदेश  को  ले  चाहे  ग्रुप  बिहार  को  या  बंगाल को  या  उत्तर

 प्रदेश को  या  मध्य  प्रदेश को  प्राप' को  मानना  पड़ेगा कि  उसਂ  प्रदेश  में  तीन या  चार  रेलवे

 सिस्टम  चालू हैं  पौर  यह  बिल्कुल  मुनासिब  बात  भी  क्योंकि  हमारा  मुल्क  इतना  बड़ा  यहां  पर

 कई  रेलवे  सिस्टम  हूँ  ।  श्राप  छोटे  से  राज्य  बंगाल  को  लें  |  उस  में  भी  नार्थ  साउथ
 dead

 ईस्टने  रेलवे  सिस्टम  हैं  .

 श्री  सिंहासन  सिंह  मद्रास

 उपाध्यक्ष  महोदय  पंजाब

 al  जगजीवन राम  यं
 जाव

 में
 भी  Ags,

 ता  दूसरा  रेलवे  सिस्टम  जाता  है  ।  तो  मैं  कह  रहा  था

 कि
 श्राप

 को  सभी  को  कई  रेलवे के  साथ  डील  करना  पड़ता  है  ।  बिहार  के  बारे  में  मैं  प्रभी  ईस्टर्न

 साउथ  ईस्टने  के  सम्बन्ध  में  नहीं  नाथ  ईस्टनें  के  सम्बन्ध म  कहुंगा  |  प्रभी  भी  बिहार  में  जो

 रेलवे  हूँ  उन  में  से  २७४  मी  लਂ  पाडवी  रीजन  में  है  ग्रोवर  बाकी  मुज़फ़्फ़रपुर रीजन  में  है  और  कुछ  लखनऊ



 ३८३२  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  से  पनपे  रेलवे  १४  cee au)

 महा खंड  का  निर्माण

 जगजीवन

 के  इलाके में  पड़ती  है  ।  मैं  यह  बतलाना  चाहता  था  कि  सदस्यों  में  यह  काफी  गलतफहमी है  कि  हमारा

 काफी  हिस्सा  में  चला  जा  रहा  मैं  उस  गलतफहमी  को  दूर  करना  चाहता  हूं  ।  राज भी नाथे भी  नाथे

 रेलवे  का  बिहार  में  १२६८  मील  का  माइलेज है  इस  में  से  २७४  मील
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 भी  पांडु  जोन  में

 पड़ता है  ।  जो  नया  जोन  बनाया  जिस  का  झ्र भी  हम  ने  नामकरण  नहीं  किया  उसमें

 यह  २७४  से  बढ़  कर  SYY  हो  जायेगा  ।  यानी  १८१  मील  प्रौढ़  चला जायेगा  ।  पंडित  द्वारिका  नाथ

 तिवारी  ने  कहा  कि  हमारे  यहां  इतनी  रेलवे  माइलेज  है  तो  उस  को  नया  जोन  बना  दीजिये  |  शायद  उन

 को  नहीं  मालूम  हैं  या  उत्तर  बिहार  की  लम्बाई  को  उन्होंने  इनसेट  )  कर  दिया  जेसा

 में  ने  आप  से  कहा  टोटल  माइलेज  मील  १२६८ है  जिस  में  से  wat भी  कुछ  दूसरे

 हिस्से में  है  ।

 लोग यह  कहते  हैँ कि  अगर  क्षेत्रीय  कार्यालय  पांडु  चला  जायेगा  तो  लोगों  को  गोरखपुर  के  बजाय

 पांडु  जाना  होगा  इस  मं  दिक्कत  होगी  |  लेकिन  wat  भी  तो  बिहार  के  कई  सैक्शन  हैं  जिन  BT

 जाना  पड़ता  है  ।  श्राप  कहेंगे  कि  यह  भी  गलत  है  ।  लेकिन  जैसा  मैं  ने  श्राप  से  कहा  कि  यह  तो  सम्भव

 नहीं  हो  सकता  कि  हम  इस  तरह  का  जोन  बनायें  कि  एक  प्रदेश  के  लोगों  को  एक  ही  स्थान  पर  जाना
 दो  स्थानों पर  न  जाना  पड़े  |  रेलवे के  फैशनिंग  के  हिसाब  से  यह  असम्भव

 यह  बदकिस्मती  कीਂ  बात  है  कि  हमारे  यहां  रीजनल  भावना  इतनीਂ  प्रबल  है  ।

 ्  थ्री  श्रीनारायण  दास
 :

 सवाल  यह  है  कि  कराने  जाने  में  जो  सुविधा  wat  है  वह  बहुत

 दिनों

 तक  दूर  होने  वाली  नहीं  है  चाहे  श्राप  दूसरी  रेलवे  भी  कायम  कर  दीजिये  ।

 थी  जगजीवन  रास  :  मैं  वही  कह  रहा  था  ।  माननीय  सदस्य  उस  को  फिर  से  समझने  की  कोशिश

 करें
 |

 प्रभी
 भी

 बिहार  का  २७४  मील  का  रेलवे  का  हिस्सा  पांडु  में  है  ।  उस  हिस्से  के  लोगों  को  पाइ
 अभी  भी  जाना  पड़ता  है  मुजफ्फरपुर  नहीं  जाना  पड़ता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 जेसा
 कि

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  वह  शरीर  मिनिस्टर  साहब
 म

 बैठ  कर  इस  मामले को  तै  कर  लें  ।  यह  बिहार  का  मामला  है  ।  इस  का  फैसला तभी  हो  सकता है  जब  वह

 वापस  में  बेठ  कर  ते  करें  ।  यहां  पर  तो  एक मैम्बर  की  अ्लाहिदा-श्रलाहिदा राय  है  ।

 श्री  जगजीवन  रास  :  जो  प्वाइंट  यहां  उठाये  गये  उन  का  तो  मुझे  यहां  जवाब  देना  ही  मिलने

 के  लिये तो  जब  चाहें  मिल  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  जी  ने  कहा  कि  पार्लियामेट  के  बिहार  विधान  सभा  के  सदस्य

 are  मिनिस्टर  साहब  मिल  कर  इस  का  फैसला  करें  लेकिन  जिस  प्रदेश  से  सम्बन्ध  हो  उस  प्रदेश

 के  विधान
 सभी  के  सदस्यों  पार्लियामेंट  के  सदस्यों  पेशरौ  दूसरे  लोगों  से  मिल  कर  ही  हम  कोई

 करें  तब  तो  हमारे  लिये  कोई  निर्णय  करना  सम्भव  ही  नहीं  होगा  ।  इसलिये  मैं  इस  सुझाव को

 तो  किसी  भी  हालत  में  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  ।

 है  श्रीनारायण  दास
 :

 सब  की  राय  तो  श्राप  सुन  लें  उस  के  बाद  जो  चाहें  करें
 ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  इस  सिद्धान्त  को  मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  हम  को  अगर  किसी  राज्य

 के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेना  हो  तो  उस  राज्य  की  सरकार  से  ही  नहीं  बल्कि  वहां  की  असेम्बली  के  सदस्यों

 से  मिल  कर  निर्णय  करें  ।  इस  तरह  से  हमारा  काम  करना  असम्भव हो  जायेगा  ।  कहां  तक

 हम  यह
 कर

 सकते  हूँ  कि  हम  हर  मौके  पर  वहां के  असेम्बली  के  सदस्यों  से  राय  लें  चेम्बर



 १४  १९५७  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  से  नये  रेलवे  रद  ै  रै

 महा खंड  का  निर्माण

 कामर्स  से  बात  करने  जायें
 ?

 उन  के  लिये  रास्ता  खुला  उन  को  जो  कहना  हो  उस  के  वह

 रैन्डम  या  रि्रेजन्टेदान  दे  सकते हैं  ।  हम जा  कर  उन  से  राय  पह  बात  कोई
 न  ९  ५

 मेरी  समझ  में  नहीं  और  मैँ  इस  सुझाव  को  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  ।

 मै  यह  कह  रहा  था  कि  दिक्कत  पहले  तो  यही  बात  मे  री  समझ  में  नहीं  oral  है  कि  कितने

 लोगों  को  हर ह  में  जाने  की  आवश्यकता  पड़ती  |  बहुत  लोगों  को  वहां  जाने  कीਂ  आवश्यकता

 पड़ती है  ?  यह  म  नहीं  कहता fe  बिल्कुल  नहीं  कौर  उस  का  उपायਂ  किया  जा  सकता

 डिवी  जल  सिस्टम  को  तो  हम  ने  तय  कर  लिया  है  कि  वहां  नहीं  करेंगे  |  छोटी  रेलवे  इसलिये  वहां

 डिस्ट्रिक्ट  सिस्टम  ही  रक्खेंगे  ।  हां  डिस्ट्रिकट  के  लोगों  को  जो  अधिकार  होते  हैं  वह  डिवीजन  वालों  से

 कम  होते  हैं  ।  लेकिन  मैं  इस  चीज  को  भीਂ  देख  रहा  हूं  कि किस  तरह  से  हम  डिस्ट्रिक्ट  को  लिबरलाइजਂ

 कम  कर  के  उन्हें  अधिक  अ्रधिकार दे  सकते  हैं  |

 एक  चीज  दूसरी  भी  है  जौहर  सोच  '  रहे  यह  पैदा  किया  गया  कि  fas  श्रीराम  का  जो

 हिस्सा  है  फकीरा ग्राम TH  वह  अ्रासाम  में  इसकी  तह  में  एक  पुलिस  प्रिंसिपल

 उठाया  गया  है  श्र  वह  पुलिस  प्रिंसिपल  यह  है  कि  जिस  प्रदेश में  जितनी  रेलवे है  वह  उसी
 म  बाहर  न॑  जाये  ।  मैं  इसे  कबूल  करने  को  तैयार  नहीं  ।  इस  चीज  को  कबूल  करने  से  रेलवे  प्रशासन

 जो  है  वह  कभी  भी  afar  फंक्शन  पूर्ण  कायें  )  नहीं  कर  सकता  है  ।  हम  को  रेल

 को  एक  से  अधिक  प्रान्तों  से  हो  कर  ले  जाना  पड़ेगा  |  हमारा  एक  ऐसा  रेलवे  सिस्टम  भी  हैं  जो  मूलक के

 एक  हिस्से  से  ले  कर  दूसरे  छोर  तक  पहुंचता  है  ।  इस  तरह  से  हर  प्रान्त  वाले  सोचने  लगें कि

 जहां  एक  की  सोमा  खत्म  होतो  है  वहां  पर  उस  की  रेलवे  कीਂ  सीमा  भी  खत्म  हो  रोक  दूसरे

 राज्य  से  दूसरी  रेलवे  प्रारम्भ  यह  असम्भव  प्रौढ़  चल  नहीं  सकता  है  ।

 एक  बात  उठाई  गई  कि  बरौनी  नये  जोन  में  जाय  या  न  जाय  |  तो  ह  म  ने  यह  निश्चयਂ  किया

 है  कि  फिलहाल  कटिहार  तक  ही  पांडु  में  जायेगा  ।  मोकामा  ब्रिज  बन  जाने के  बाद  बरौनी का

 महत्व  बहुत  बढ़  जायेगा  ।  पाबंद  as  हमारे देश  के  बड़  मार्श लिंग  asa  में  से  हो  जायेगा |  मैं  सदन
 को  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  बरौनी से  जो  हमारा  शिकायात  नियत  होगा  वह  अधिकतर

 बरौनी  से  पूर्व के  हिस्से  में  रहेगा  ।  जितना  हमारा  सामान  गुड्स  ट्रैफिक  का

 यातायात होगा  वह  प्रतिकार  पूवे को  जाने  वाला  होगा  AT  वहां  से  नाने  वाला  होगा ।  वास्तव  में

 रेलवे  को  ऐडमिनिस्ट्रटिबली  एफिशिएंटली  चलाने  के  लिये  बिल्कुल  मुनासिब  सी  बात  जान  पड़ती  है

 कि  बरौनी  का  हिस्सा  भी  पुर्व  के  साथ  चला  जाये  ।  लेकिन  यह  भी  प्रोविजनल  )  फैसला

 इस  तरफ  देखते  हुए  कि  जब  तक  गंगा  ब्रिज  पूरा  तैयार  नहीं  हो  जाता  तब  तक इस
 सम्बन्ध में  कुछ  निश्चित फैसला  करना  मुनासिब नहीं  है  ।

 लेकिन
 रेलवे  के  एफिशिएंट  फंक्दानिंग

 के  लिये  ऐसा  लगता है  कि  यहਂ  करना  जरूरी  है  |

 एक  चीज  मैं  ने  कौर  भी  सोची  प्रौढ़  वह  यह  कि  इस  समय  बिहार का  कुछ  हिस्सा  पड़ता  है

 या  उत्तरी  बंगाल  का  कुछ  हिस्सा  पड़ता  जब  तक  झा साम  लिंक  नहीं  बढ़  जाती  तब  तक  वहां के  लोगों

 को
 जाने  में  ज्यादा  लगेगा

 या
 उन

 को
 परेशानी  होगी

 ।
 हम  कोई  ऐसा  भी  इंतजाम करना  चाहते

 है  कि  उन  को पांडु न  जाना  पड़े  झर  उन  का  अधिकतर  काम  कटिहार  में  निकल  जाया  करे ।  इस

 का  स्वरूप  क्या  यह  मैं  ने  प्रभी  निश्चित  नहीं  किया  लेकिन  मैं  कुछ  इस  तरह  का  इंतजाम  करना

 नहों  जिस  का  सम्बन्ध  [  से  प्रभी  भी  है  ।



 ३६३४  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  से  नये  लवे  १४  LEX

 महा खंड  का  निर्माण

 [at  जगजीवन  |

 मगर  में  एक  झाइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  यह  फैसला  किसी  राजनैतिक  वजह  से  नहीं  हुमा

 झ्रासाम  का  एक  झपना  महत्व  हमारी  श्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा  बन  जाने  की  वजह  से  उसकी

 स्ट्रेटेजिक  इम्पा र्ट्स  से  उस  का  महत्व  श्र  बढ़  जाता  है  ।  इस  दृष्टिकोण को  हमें  नहीं  भूलना

 अर  इसलिये हम  लोगों  को  यह  निर्णय  लेना  पड़ा  कि  झा साम  रेलवेज  को  हम  मजबूत  दृढ़

 बनायें  श्र  ऐसी  बना  दें  कि  प्रावश्यकता  पड़ने  पर  हम  देश के  किसी  हिस्से  से  भी  arena  dar

 लोगों  को  कौर  चीज़ों  को  जल्द  से  जल्द  पहुंचा  सकें  इसलिये  हमें  यह  निश्चय करना  पड़ा ।

 इस  पुनर्गठन से  रेलवे  कर्मचारियों का  थोड़ा  सा  डिस् लोकेशन  जरूर  होता

 लेकिन  हम  प्रयत्न  करेंगे  कि  कम  से  कम  डिस् लोकेशन हमें  करना  पड़े  |

 इसके  esa  लोक-सभा  १७  १९५७  के  ग्यारह  at  तक  के  लिये

 स्थगित  हुई  ।
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 भारत  सरकार  नई  की  संसदीय  शाखा  में  मुद्रित  तथा

 लोक-सभा  सचिवालय  द्वारा  लोग-सभा  के  तथा  कायें  संचालन  सम्बन्धी  नियम

 के  नियम  Rue  तथा  ३८२ के  श्रन्तगंत  ।
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